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 १८९९.  श्री  दान  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  १९  PeyUy  के  तारांकित  set  संख्या

 RXR  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 चार  छावनियों  नाथ  पंचमढ़ी  बना  रस  से  पुनर्गठन  के  बारे  में  क्या

 इस  बीच  में  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि  तो  क्या  प्रत्येक  छावनी  से  सम्बन्धित  निश्चय की  एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखी

 जायेगी ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  स्थिति इस  प्रकार  है  :

 बनारस--भारत सरकार  ने  श्री  इस  छावनी  के  एक  भाग  को  अलग  करने  का  निश्चय  किया  है

 गजट  में  इसे  प्रकाशित  करने  में  थोड़ा  समय  लगेगा  क्योंकि  पहले  जमीन  की  भ्र सली  सीमा  निर्णय  करनां
 और  उस  पर  खम्भे  लगाना  आवश्यक  है  ।

 नैनीताल  शर  पंचमंढ़ी--प्रस्तावों पर  शी  करता  से  विचार  हो  रहा  है  ।  अ्राद्य की जाती है की  जाती  है

 कि
 भ्रामरी  फैसले  जल्दी  ही  हो  जायेंगे  ।

 seq  नहीं  उठता  |

 भाग  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  नैनीताल  पचमढ़ी  के  मुताल्लिक

 इसी  महीने  में  आखिरी  फैसले  हो  जायेंगे  ।

 को  भक्त  दर्शन  :  क्या  माननीय  उपमंत्री जी  को  याद  है  कि  सात-पाठ  महीने  पहले  उन्होंने कहा

 था  कि  अन्तिम  रूप  से  यह  फैसला  हो  गया  है  कि  लंढौर  भ्र ौर  नैनीताल को  वहां  से  कैंटोनमेंट एक्ट  हटा

 कर
 समीप  की  म्यूनिसिपल  कमेटी  में  मिला  दिया  जायगा

 ?
 मैं  यह  जानना  चाहता  हू ंकि  जब

 इतनी  पहले  यह  निश्चय  हो  गया  तो  फिर  इस  विषय  में  इतनी  देरी  होने  का  क्या  कारण  है  ?

 सरदार  मजीठिया  :  लंढौर  में  देरी  का  कारण  यह  है  कि  वहां  पर  १५६  बिल्डिंग  हैं  शर

 यू०  पी०  गवर्नमेंट  सिर्फ  चार  बिल्डिंग  चाहती  है  ।  बाकी  एरिया  कौर  बिल्डिंग  के  बारे  में  वहू  कहती

 २०६०
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 कि  उन  को  हम  तब  लेने  के  लिये  तैयार  हैं  अगर  डिफेन्स  डिपार्टमेंट  सबसिडी  भी  दे  ।  यह  मामला

 है  र  इसलिये  देर  हो  रही  है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  जिंस  aaa  किसी  स्थान  से  कंटोनमेंट एक्ट  हटाया  जाता  तो  क्या यह

 afar रूप  से  लगाई  जाती  है  कि  जितने  भी  रक्षा  मंत्रालय  के  भवन  उनको  राज्य  सरकार  या

 सीपत  कमेटी  ले  ले
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  इस  बात  पर  मजीद  क्यों  है  और  इतनी  कड़ी  शर्तें  कयों  लगाई

 जा  रही  है
 ?

 सरदार  मीडिया
 :

 इस  में
 कड़ी

 शर्ते  का  सवाल  नहीं  है
 ।

 बात  सीधी  है
 कि

 वहां  पर  इतनी  latest
 श्र  प्रापर्टी  है  झगर  उसको  हमने  मेनटेन  करना  तो  हम  चाहते  हैं  कि  कैंटोनमेंट वहां  पर  रहे

 श्र  यू  ०पी
 ०

 गवर्नमेंट  उस  का  सारा  इन्तजाम  लेने  के  लिये  तैयार  तो  फिर  कोई  दिक्कत  नहीं  है  ।

 जैसा  कि  मैं  ने  कहा  दिक्कत  इसलिये  हो  रही  है  कि  वह  कहते  हैं  कि  हमें  साथ  ही  सबसिडी  भी

 दी  जाय  ।  इस  बारे  हम  ने  श्राखिरी  तौर  पर  1...  नहीं  किया  इसलिये  देरी  हो  रही  है
 1

 कराधान  जांच  आयोग  का  प्रतिबंध दन

 2Eo00,  ठाकुर  युगल  किशोर  क्या  वित्त  मंत्री  कराधान  जांच  आयोग  की  उन  सिफारिशों

 का
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कपा  करेंगे  जिन्हें  सरकार  ने  तक  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 शर  असैनिक-व्यय  मंत्री  एम ०  सी०  :  प्रश्न  का  सम्बन्ध  कराधान

 जांच  समिति  की  उन  सिफारिशों  से  है  जिनसे  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  है
 ।  जो

 सिफारिशों  aa  तक

 रूप-भेद  सहित  अथवा  उस  के  बिना  स्वीकार  की  गई  हैं  उनका  एक  विवरण  मैं  लोक-सभा  पटल  पर
 रखता

 gt  [  देखिये  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  २५]

 ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह
 :

 क्या  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  सरकार  ने  इस  सिफारिश  के  सम्बन्ध
 मे

 क्या  कार्यवाही की  कम  से  कम  राय  कौर  अ्रधिक से  भ्रमित  mas  बीच  में  तीस  गना  से  ats फके

 होना  चाहिये
 ?

 श्री एम०  सी०  अधिकतम  न्यूनतम  राय  के  बीच  के  अन्तर  में  कमी  करने  के  सम्बन्ध

 में  हमने  कुछ  वित्तीय  साधन  हैं  ।  इस  अन्तर  को  कम  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  उन्होंने  की  उच्चतम

 सीमा  की  are  निर्देश  किया  है  तों  सरकार  उस  विषय  पर  विचार  कर  रही  है  |

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  सरकार  ने  इस  सभा  के  विभिन्न  विभागों की  इस  मांग  पर

 विचार  किया  है  कि  इस  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  की  जायें  ?

 श्री  एम०  Ato
 इस  प्रदान  का  उत्तर  वित्त  मंत्री  ने  दिया  था  कौर

 मैं
 उस  उत्तर

 से  alan  कुछ  नहीं  कह  सकता  |

 श्री  भागवत झा  श्राज्ञाद  :  क्या  राज्य  सरकारों  में  से  किसी  ने  ्  सम्बन्धी  सिफारिशों  की

 प्रतिक्रिया  स्वरूप  लिखा  था  ?

 श्री  एम०  पी०  मेरे  पास  इस  की  जानकारी नहीं  है  ।

 डी०  ato
 आयोग  ने  सिफारिश  की  है  कि  afar  कौर  न्यूनतम

 ग्राहक  बीच

 ३०:  १
 से  अधिक

 प्रांत
 नहीं  होना  चाहिये

 ।
 क्या  इस  प्रकार  को  दूर  करने  के  लिये

 कोई  कार्यवाही की

 गई  है  ?

 श्री  एस०  सी०  मैं  पहले  नये  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य

 द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  संकल्प  पर  बोलते हुए  कह र  चुका  हूं  fa  वर्तमान  १  :
 ३१  का  el

 हसन  wast  में
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 राम  सुलग  सिंह  :  क्या  यह  अनुपात  १  १  का  होगा ?

 श्री  एम०  सी०  दाह  आजकल  १  ३१  का  झअनपात  &

 श्री  एन०  एम०  लिंगम  :
 इस  अनुबंध  का  सम्बन्ध  उन  सिफारिशों  की  सूची से  है  जिन

 सरकार  ने  स्वीकार  किया  है  ।  क्या  सरकार  सिफारिशों  पर  '  स  विचार  कर  रही  हैਂ  अथवा

 उनमें
 से  कुछ को  रह  कर  दिया  गया  है

 ?

 शी  एस०  ato  उनमें से  कुछ  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  लगभग  चार  सिफारिशों

 को
 स्वीकार  नहीं  किया  जा  सका  ।

 राम  प्रभा  सिंह  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  अनुपात  १  :  ३१  का  था  ।  चपरासी का

 वेतन  क्या  है  भ्र  भारत  में  प्रीतम  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारी  का  वेतन  क्या है  ?

 एस०  सी०  शाह  :  वेतन  aa
 की

 उन  सिफारिशों  के  भ्रनुसार  जिन्हें  सरकार  ने  स्वीकार

 किया  आयोग  की  सिफारिशों  के  ्  बनाये  गये  पदों  के  पदाधिकारी  का  वेतन
 eeveteseeee

 राम  सुभग  सिंह  :  क्या  स्थिति  है  ?

 श्री  एम०  सी०  शाह  :  माननीय  सदस्य
 को

 पता  है  कि
 सी

 ०  एस०  सचिवों  को  जिनके

 वेतन  क्रमों  की
 प्रत्या  भूति  संविधान  में  दी  गई  ४  ,०००  रुपये  मिलते  gi  नय  सचिवों  का  वेतन  क्रम

 ३,०००  रुपये  यह  १९३१  के  पश्चात्  के  पदाधिकारियों  पर  लागू  होता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 शान्ति  ।  वें  एक  का  उत्तर  दे  रहे  हैं  ।  यदि  उसी  समय  एक

 माननीय  सदस्य  कहता  है  कि  उसे  इस  उत्तर  की  बजाय  कुछ  तो  वे  कैसे  उत्तर  दे

 सकते हैं  ?

 ए०  एम०  थामस  :  क्या  सरकार  बिक्री  कर  के  सम्बन्ध  में  कराधान  जांच  आयोग  की  सीमा

 रनों  को  लागू  करने  के  लिये  कोई  are  विधान  बनाना  चाहती  है  ?

 gro  सो०  दाह
 :

 हां  हम  राज  कराधान  जांच  झ्रायोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार

 पलस  पिरोकर  दे  सादा  a  uw  निवेशक  greene  करना

 श्री  गिडवानी  :
 क्या  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  के  अनुसार  मैं  यह  समझूं  कि  इस  समय

 अन्तर १  :
 ३१  के  भ्रनुपात  में  नहीं  है

 ?

 श्री  एम०  सो०  शाह
 :

 प्री मार  मुझे  उत्तर  समझ  में  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वे  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  १  :  ३१  के  अनुपात का भझ्रन्तर का  अन्तर र  ग्राहक है  ।  माननीय

 मंत्री  ने  बताया  था  कि  एक  कराई  सी  ०  एस०  सचिव  को  ४,०००  रुपये  मिलते  माननीय  सदस्य

 जानना  चाहते  हैं  कि  were  कितना  क्या १  :  ३१  होगा  ?

 कक  क  ००४९० ०७  ७
 श्री एम०  सी०  दाह  :  मैंने  तो  यह  कहा  था  कि

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कि  भविष्य में  ऐसा  होगा  ।

 शी  एम०  सी
 ०

 शाह  भविष्य  में  ही  नहीं  प्राजक  भी  ।  यदि  हम  एक  सचिव  का  पद  उत्पन्न  करते

 हैं प्र  वह  पद  एक  श्राई०  सी०  एस०  पदाधिकारी  के  पास  नहीं  होता  तो  उस  पद  का  वेतन  ३,०००  रुपये

 होता  है  जैसा  कि  शिक्षा  मंत्रालय  के  मंत्री  को  केवल  ३,०००  रुपये  मिलते  जहां  तक  भाई  सी ०  एस०

 पदाधिकारियों  का  सम्बन्ध  है  जब  तक  हम  संविधान  में  दी  गई  प्रत्याभूति  को  परिवर्तित  नहीं  करते  यह

 कठिन है  ।  जैसा  कि  गृह-कार्य  मंत्री  ने  कुछ  समय  पहले  बताया  इस  विषय  पर  भी  विचार  किया  जा

 रहा  है
 |

 मूल  sist  में
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 श्री  सारिका  :  माननीय  मंत्री  ने  प्रभी  बताया  है  कि  wa  तक  आयोग  की  जिने  सिफारिशों  की

 जांच  की  गई  है  उनमें  से  उन्होंने  चार  सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  किया  ।  वे  सिफारिशें  क्या  हूँ
 /

 श्री  एम०  सी ०  शाह  :  उनकी  जिंस  एक  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  वह  यह  थी  कि  मूल

 श्रवंमल्यन  भत्ते  की  प्रणाली  जारी  रखी  जाये  ।  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  है  कि  वित्त  विधेयक  १९५६ में

 हम  ने  इसे  स्वीकार नहीं  किया  |  उन्होंने  यह  भी  सिफारिश  की  कि  समवायों  की  भ्र वितरित  राय  पर  एक

 जाना  की  छट  जारी  रखी  जाये  |  माननीय  सदस्य  at  विदित  है  कि  वित्त  विधेयक  gays  में  हमने  इसे

 स्वीकार नहीं  किया  ।  हमने  इसे  वापिस  ले  लिया  है  ।  तीसरी  सिफारिश  यह  है  कि  प्रथम
 स्तर  क

 श्रमिक  की  दर  को  कम  करने  के  फलस्वरूप  जो  निवासी  नहीं  उन  द्वारा  दिये  जाने  वाले  कर  में  कमी  बनी

 चौथी  सिफारिश  है  कि  बोनस  पर  कर  नहीं  लगना  चाहिये  ।  हमने  इस  सिफारिश को  भी  स्वीकार

 नहीं  किया  ait  हमने  बोनस  भ्रंश  दो  कराना  कर  लगा  दिया  है  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  भारत  के  प्रधान  मंत्री  के  वेतन  से  सचिवों  के  वेतन  स्तर  को  ऊचा  रखना

 के  क्या  कारण  हें
 ?

 श्री  एम०  ato  शाह  :  खेद  है  कि  प्रधान  मंत्री  का  वेतन  इस  सभा  द्वारा  पारित  मंत्रियों  के
 वेतन

 तथा  भत्ते  अधिनियम  के  द्वारा  विनियमित  है  ।

 केन्द्रीय  खाद्य  टेक्नॉलाजिकल गवेषणा  संस्था

 * 2808  श्री  सादिया  गौडा  :
 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सच  है  कि  केन्द्रीय  खाद्य  गवेषणा  संस्था  ने  बताया
 है

 कि
 गोदामों

 में  रखे  गये  भ्र नाज  की  क्षति  को  बचाने  के  लिये  गे मक् सीन  कौर  डी  ०  डी०  टी ०  जैसी  कीट  नाशक  श्रौषघियों

 का  प्रयोग  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  के  लिये  हानिकारक  सिद्ध  कौर

 यदि  तो  इन  कीट  नाशक  औषधियों  के  प्रयोग  को  रोकने  के  लिये  जिनका  हानिकारक

 ज  भंडार  के  भ्र नाज  में  रह  जाता  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०  तथा  मैसुर  मंडी  में  बिक्री
 क

 लिये  रखे  खाद्यान्न  पर  संस्था  द्वारा  की  गई  गवेषणा  से  पता  चला  कि  डी०  डी०  टी  ०  से  अनाज  श्रत्यधिर्क

 मात्रा  में  दूषित  हो  गया  था  ।  संस्था  के  प्राधिकारियों  ने  स्थानीय  स्वास्थ्य  विभागों  को  बताया  कि  area

 का  भंडार  रखने  वालों  को  कीट  नाशक  श्रौषघियों  का  प्रयोग  सामानों  में  करना  चाहिये  कौर  भ्रनुदेशों  का

 ठीक  प्रकार  से  पालन  करना  चाहिये  |  सरकार  की  सिफारिश  है  किः  बोरियों  के  चक्कों  पर  कीट

 औषधि  छिड़कनी  चाहिये  ना  कि  wart  में  मिलानी चाहिये  ।  कीट  नाशक  औषधि  का  हानिकारक

 अवशेष नहीं  रहता  |

 श्री  सादिया  गौडा  :  क्या  इस  गवेषणा  संस्था  ने  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  पर  बरा  प्रभाव  रोकने

 लिये  किसी  विकल्प  का  सुझाव  दिया  था
 ?

 श्री  है ०  डी०  मालवीय  :  मैं  प्रशन  नहीं  समझ  सका  ।

 श्री
 मीडिया  गौडा  में  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  इस  संस्था  ने  अनाज  की  क्षति  रोकने  के

 लिये

 कोई  श्र  ढंग  प्रिया  का  सुझाव  दिया  है
 ?

 टीके हि ०  डी०  मालवीय  :  यदि  सरकार  के  भ्  का  पालन  किया  जाता  है  तो  कीट  नाशक  औषधि

 के  प्रयोग  से  कोई  हानि  नहीं  होगी  ।  यह  कीट  नाशक  पाउडर  वास्तव  में  खाद्यान्नों  के  साथ  नहीं  मिलाया

 9  न  न  — जाता
 |

 अनुदेश  यह  हैं  कि
 भंडारों

 पर  छिड़का  जाये
 न

 कि  खाद्यान्नों
 में

 मिलाया
 जाये  ।

 म्रंग्रेजी  में
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 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  तो  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  इसके  स्थान  पर  किसी  श्र

 औषधि  का  शझ्राविष्कार किया  है  7

 श्री
 के०

 डी०  मालवीय :  मुझे  ज्ञात  नहीं  उसके  स्थान पर  किसी  औषधि  का  अविष्कार
 gal

 है  अ्रथवा नहीं  ।

 श्री  मादिया  गौडा  :  यदि  लोग  अनाज  को  क्षति  से  बचान  के  लिये  अनजाने  में  ऐसी  कीट  नाशक

 प्रगति  का  प्रयोग  करें  तो  उससे  क्या  परिणाम  होने  की  संभावना  है
 ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  यदि  सहनीय  मात्रा  से  अधिक  का  प्रयोग  हो  तो  वह  भ्र वांछनीय

 होगा
 ।

 में  इसे  विषैला  नहीं  कहूंगा  क्योंकि  इसके  लिये  यह  शब्द  प्रयोग  नहीं  किया  जा  सकता  परन्तु  यह

 बहुत  झ्राव्यक  है  कि  सहनीय  मात्रा  से  प्रतीक  प्रयोग  न  हो  |

 श्री  वी०  पी०  नायर  :  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  2 Ewe  में  इंगलैंड  में  गेमेक्सीन  डी
 ०

 डी०  टी ०  प्रयोग  के  हानिकारक  प्रभाव  का  अध्ययन  किया  गया  था  हाउस  कॉमन्स  में  ब्रिटेन  के

 मंत्री  ने  कहा  कि  गवेषणा  से  पता  लगा  है  कि  गेमेवसीन  डी०  डी०  टी
 ०  न  केवल  मानव  जीवन  वरन

 ग्रास पास  के  पेड़  पौधों  के  लिये  भी  हानिकारक है  ?

 श्री ०0  डी ०  मालवीय :  नहीं  श्रीमान्  ।
 मुझे  इस  बात  का  क्या  पता  है  कि  इंगलैंड  में  सहनीय  मात्रा

 का  प्रयोग  किया  गया  था  उन्होंने  एक  अधिकतम  मात्रा  का  निर्णय  किया  था  जिससे  अधिक

 पाउडर  अनाज  में  नहीं  मिलाना  चाहिये  ।  परन्तु  यह  सिद्ध  नहीं  किया  गया  कि  यह  विषैला  है  ।

 श्री  चट्टोपाध्याय  :  व्या  गैलेक्सी डी०  डी०  Eto  के  प्रयोग  की  संभव  हानि  को  ध्यान  में  रखते

 हानि  रहित  प्राकृतिक  पत्र  कीटाणुओं  के  द्वारा  कीटाणुओं  के  रोगाण  नियंत्रण  को  जारी  करने  के

 लिये  कोई  अध्ययन  किया  गया  है
 ?

 श्री हि०  डो ०  मालवीय  :  नहीं  मझे  ज्ञात  नहीं  कि  ऐसा  कोई  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  या

 नहीं  ।

 अजायबघर  सर्वक्षण  विशेषज्ञ  समिति

 1*  RE0X,  श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विशेषज्ञ  संग्रहालय  सर्वेक्षण  समिति  ने  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  हां  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 शिक्षा
 उपमंत्री  एम०  एम०  नहीं  श्रीमान  ।

 met  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  एस०  सी०  सामन्त :  क्या  मैं  मंत्री  जी  से  जान  सकता  हूं
 जो  गैर

 सरकारी  म्यूजियम  हैं

 उनको  भी  यह  कमेटी  एग्जामिन  करेगी  ?

 एम०  एम०  दास  :  एक  विशेषज्ञ  संग्रहालय  सर्वेक्षण  समिति  नियुक्त  की  गई  कौर  समिति

 दौरा  लगा  कर  देश  के  विभिन्न  संग्रहालयों  को  देखा
 ।

 श्री एस०
 सी०  सामन्त

 :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कमेटी  उन  गैर  सरकारी  म्यूजियम्स को

 भी  विजिट
 करेगी  जिनको  marie  से  कोई  ate  नहीं  मिलती  है

 ?

 एम०  एस०  दास :  जी  हां  वे  देख  चुके
 हैं  ।

 tye  प  अंग्रेजी  में
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 समिति क  दिक हीरा  जांच

 1१६०४  श्री  गिडवानी  :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  श्र  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्य
 या  सरकार  को  हीरा  जांच  समिति  का  कोई  प्रतिवेदन  मिला

 यदि  हां  तो  प्रतिवेदन  किस  प्रकार  का

 क्या  सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही  भ्र ौर

 इस  योजना  में  कितनी  धनराशि  लगेगी
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  क्०  Sto
 :  हां  श्रीमान्  ।

 प्रतिवेदन  में  खनिज  रियायत  नियम  लागू  होने  से  लेकर  विजय  प्रदेश  में  हीरा  खान  उद्योग

 के  सभी  पहलू  ठेके  देने  की  हीरों  को  नीलामी द्वारा  बेचने  के  वर्तमान  कम  गहराई

 पर  खनिज  निकालने के  लिये  सहकारी  प्रकार का  सुरक्षा  प्रबन्ध  कौर  उद्योग  का  आगामी  जारी

 किये गये

 प्रतिवेदन  पर  विचार  किया  जा  रहा  कौर

 इसका  हिसाब  ait  नहीं  लगाया  गया  |

 श्री  गिडवानी :  कया  सरकार  सीधे  झ्रावश्यक  विधि  का  उपबंध  करेगी  अथवा  गैर  सरकारी  दलों

 पगी  ॥
 की

 साझेदारी
 से  ।

 उद्योग  के  विकास  की
 योजना  कब  आरम्भ  की  जायेगा

 श्री  Fo  डी०  मालवीय  :  प्रस्थापना  यह  है  कि  पन्ना  हीरा  खानों  को  सीधा  सरकार  के  नियंत्रण

 में  किया  जाये  कौर  निश्चित  योजना  तैयार  की  जाये  जिस  में  सरकार भाग  ले  ।  व्यय  की  जाने  वाली  राशि

 के  बारे  में  निश्चय  नहीं  gar  है
 ।

 श्री  गिडवानी  :  नया  यह  सच  है  कि  रूस  के  हीरा  खान  विशेषज्ञों  ने  भी  जो  हाल  में  इस  क्षेत्र  में  गय॑

 प्रतिवेदन  दिया  है  यदि  हां  तो  यह  प्रतिवेदन  किस  प्रकार  का  है  ?

 श्री के०  डी०  मालवीय :  श्रीमान्  उन्होंने  भी  प्रतिवेदन  दिया  है  ।  भारतीय  भू तत्ववेत्ता ओं
 के

 परामर्श  से  उन्होंने  पन्ना  हीरा  खानों  के  विस्तृत  भ्र नसं धान  की  योजना  तैयार  की  है
 ।

 अनुसंधान  करतें  हुए

 वे  हमें  कुछ  बता  सके  कि  इस  क्षेत्र  में  कहां  कहां  हीरों  के  निक्षेप  परन्तु  विस्तृत  wads कभी  हो

 है  कौर  ज्यों  ही  यह  पुरा  होगा  पन्ना  हीरा  खानों का  पूर्ण  हिसाब  लगाया  जायेगा  जिससे  हमें  योजना

 को  अन्तिम  रूप  देने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 श्री  एच०  जी०  वैष्णव :  मुख्य  सिफारिशों  को  कब  लाग  किया  जायेगा  |  क्या  लगभग  समय
 बताया

 जा  सकता है  ?

 श्री  के  डी०  मालवीय  :  हम  से  इस  योजना  को  तैयार  कर  रहे  हैं  ।  योजना  तयार

 करने  में  एक  दो  मास  लग  जायें  |  फिर  हम  बता  सकेंगे  कि  कितना  समय  लगेगा  |

 श्री  एस०  एल०  द्विवेदी  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सरकार  ने  पन्ना  की  हीरे
 की

 खदानों

 का  राष्ट्रीयकरण करने  की  घोषणा  कर  दी  यि  सरकार  कोई  ऐसा  कदम  उठा  रही  है  कि  जो  कम्पनीं  वहां

 प्राजकल  काम  कर
 रही

 है  वहू  सरकार  को  कोई  नुकसान  न  प्रौढ़  इस  के  बारे  में  कब  तक
 बिल

 जाने  की  ara  की  जा  सकती  है
 ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय
 :  वह  कम्पनी  कोई  नुकसान  नहीं  कर  सकती  क्योंकि  चोरी-चोरी  वहां से

 पन्ना  खोद  कर
 नहीं

 ले
 जाया  जा  सकता  जनना

 ~
 कोई  नुक़्सान  का  अंदेशा  नहीं  है  लेकिन  जैसा

 कि
 a  a

 झ्रंग्रेजी  में



 है  ENS  मानक  उत्तर  ल  २०६६

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  उसका  राष्ट्रीयकरण  करने  के  लिये  कुछ
 कदम  उठाता  है  झोर  उसके  लिये  कानून

 वना  करके  भवन  के  सामने  रखना  जसे ही  तमाम  तफसील  तैयार हो  जायगी  वैसे  ही  वह  बिल

 ग्रापके  सामने  रख  दिया  जायगा  ।

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  इसमें  कितना  समय  लगने  की  है
 ?

 श्री हि०  डी०  मालवीय  मेंने  प्रभी  बताया  कि  इस  हम  उसका  ब्योरा तेयार  करने में  लगे

 और  ८,  १०  हफ्ते  में  हम  इस  काबिल  हो  जायेंगे  कि  वह  बिल  हाउस  के  सामने  ला  सकें  ।

 श्री  do  बी०  विट्ुल राव राव  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  जांच  जारी  है  ।  कया  जांच  समिति  द्वारा

 प्रस्तुत  प्रतिवेदन  की  परीक्षा  के  सम्बन्ध  में  है  प्रिया  इस  सम्बन्ध  में  है  कि  कहां  तक  हीरे  की  खानें  उपलब्ध

 हुई  हैं
 ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  जांच  इसके  सम्बन्ध में  हो  रही  है  ।  में  यह  भी  कहना  चाहेगा  कि  इसमें

 कोई  प्रतीक  टेकनीक  निहित  नहीं  है  ate  न  ही  पन्ना  हीरे  की  खानों  की  विस्तृत  जांच  के  बारे  में  कोई  ae

 नाई  ग्रीवा  जटिलता  है  |  यह  केवल  उन  विशिष्ट  क्षेत्रों  के  नमूना  सर्वेक्षण  का  प्रदान  है  ।  इन  क्षेत्रों  से

 निकालने  के  चाह  हम  यह  पता  लगाते  हैं  कि  धोने  के  बाद  उस  क्षेत्र  में  कितने  कैरेट  हीरा  पाया  जाता

 इसको  बड़े  पैमाने  पर  करना  पड़ता  है  ।  इसका  कुछ  हिस्सा  हमने  किया  था  ale  उसी  के  अधार  पर

 ने  कुछ  मात्रा  निर्धारित कर  ली ।  कर्ब  हम  इस  कार्य  को  पूरा  करने  जा  रहे  हूं  जिससे  हमारी  निर्धारित

 की  गई  मात्रा  सही  भ्र ौर  पूर्ण  हो  सके  ।

 हीरा खनन  उद्योग

 1*  १६०४.  श्री  भागवत झा  श्राज्ञाद  :  व्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हीरा खान  उद्योग  के  में  सोवियत  खान  विशेषज्ञों  ने  कोई  सिफ़ारिशों

 की  और

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  उन  पर  विचार  किया  है
 ?

 संसाधन  मंत्री  के०  डी०  मालवीय )  |  भर  उत्तर  स्वीकारात्मक है  ।

 श्री  भागवत झा  क्या  इस  प्रतिवेदन  में  जिसमें  सिफारिशें  की  गई  राष्टीय करण  की

 भी  बात  कही  गई  इस  उद्योग  के  भिन्न-भिन्न  सामाजिक  झ्र  ales  पहलू  क्या  होंगे  जबकि  सरकार

 ने  इसका  राष्ट्रीकरण  करने  का  निश्चय  कर  लिया  है
 ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  प्रतिवेदन  भर  सिफारिशें बिल्कुल  टेक्निकल  हैं  ।  उनका  सामाजिक

 अर्थिक  cecal  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 कह  रह ेथे  कि  सरकार  उद्योगों  में  काम  प्यार  वाले श्री  एन०  एस०  लिंगम
 :

 उस  दिन
 मंत्री  महोदय  कह

 हीरों  का  खनन  करने  में  रुचि  रखती  है  ।  क्या  सोवियत  टीम  नें  Le Oe Co  पंचवर्षीय  योजना  क  दौरान  में

 उद्योगों  में  काम  प्यार  वालें  हीरों  का  उपयोग  करने  के  लिये  कोई  उद्योग  की  सिफारिश  की  है
 ?

 श्री कठ  डी०  साल दिय :
 उद्योगों  में  काम  आने  वाले  हीरों  के  उपयोग

 के
 लिये

 कोई
 उद्योग  विशेष

 ध्यान  में  नहीं है  ।
 उद्योगों

 में  काम  ard  वालें  हीरे  अत्यघिक  उपयोगी  जैसा कि  में  कुछ  समय  पूर्व  इस

 सभा  में  बता  चुका हूं  !  प्रत्येक  ग्राघुनिक  श्रौजार  में  जिसमें  पीसने  शादी  की  आवश्यकता  होती  उद्योग

 एनए में  काम  जाने
 वाले

 हरे  का  इस्तेमाल  किया  जाता  है
 ।

 ee  ng

 मिल  भ्रंग्रेजी  में



 २०६७  मौखिक  उत्तर  ३  VERE

 इन  विशेषज्ञो ंने  किस  प्रकार की  सिफ़ारिशों  की  हैं
 ? को  चट्टोपाध्याय

 के०  डी०  मालवीय
 :

 इन  विशेषज्ञों  की  मुख्य  सिफारिश  यह  है  कि  wat  विस्तृत  जांच-पड़ताल

 करनी है  ।

 भारतीय  प्रयास  सेवा  आपात  भर्ती

 [*  १६९०६.  श्री  वो रस् वामी  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  प्रशासन  सेवा  में  ऑ्रापात  भर्तो  आरम्भ  हो  गई  है

 क्या  झ्रनुसूचित  जातियों  के  उम्मीदवारों  को  भर्ती  करने  के  लिये  शभ्रारक्षण  नियमों  का

 पालन  किया  जा  रहा  है

 यदि  तो  उनका  झ्रारक्षण  कोटा  कितने  प्रतिशत  होगा  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  भारतीय  प्रशासन  सेवा में
 त्रिदोष  भर्ती  सम्बन्धी

 अधिसूचना  शीघ्र  ही  जारी  की  जानें  वाली  है  ।

 रिक्त  पदों  के  १२  १/२  प्रतिशत की  पूर्ति  विशेष  खुली  भर्ती  द्वारा की  जायेगी

 श्री  वीर स्वा सी  :  यह  आपात  भर्ती  सरकार  द्वारा  की  जायेगी  श्रथवा  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  ?

 fat  दातार  भर्ती  भर्ती  बोर्ड  द्वारा  की  जिसमें  दो  सदस्य  लोक  सेवा

 आयोग  के-एक  उच्च  पदाधिकारी  कौर  एक  गैर-सरकारी  होंगे

 श्री  बिस्वास
 :  इस

 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  कभी  तक  अनुसूचित  जातियों
 क

 बहुत
 लोग  क्या  सरकार  यह  प्रयत्न  करेगी  कि  a  सरकार  द्वारा  अनुसूचित

 जातियों
 के  लिये  el

 प्रतिशत से  ase  लोग  इसमें  लिये  जायें  ?

 श्री  दातार  हमारी  कठिनाई  यह  है  कि  इतने  प्रतिशत  लोग
 भी

 नहीं  मिलते
 ।

 श्री  डी०  ato  फार्मा  :  कया  भारतीय  पुलिस  सेवा  की  कुछ  पहाड़ियों  को  इस  aaa  भर्ती  में  भाग

 लेने  से  मना  कर  दिया  गया  यदि  तो वे  पहाड़ियां कौन  सी  हें  ?

 श्री  दातार  :  जहां  तक  आपात  भर्ती  का  सम्बन्ध  है  वह  उपबंधित  शर्तों  के  अधीन  सभी  सरकारी

 कर्मचारियों  के  लिये  खलो  हैं  ।  जहां  तक  सामान्य  खली  भर्ती  का  सम्बन्ध  है  सभी  स्नातक  भर्ती  हो

 गीता  |

 श्री  डी०  ato  शर्मा  :  के बातें  क्या  हैं  जिनके  अधीन  सरकारी  कर्मचारियों  की  भर्ती  होगी ?

 श्री  दातार  :  जहां  तक  खुली  भर्ती  का  सम्बन्ध  है  उम्मीदवार  किसी  एक  विहित  विषय  अथवा

 का  स्नातक  होना  चाहिये  |  दूसरे  प्रार्थना  पत्र  की  तिथि  से  कम  से  कम  एक
 वर्ष  पूवे

 उनके  पास

 ३००  रुपये  प्रतिमास  का
 पद

 रहा  होना  चाहिये  या  उन्हें  बत्ती  से  कम  से  कम  ३००  रुपये  मासिक  की

 होती  चाहिये  ।

 श्री  एन०  एम०  लिंगम
 :  भर्ती  में  मौखिक  परीक्षा  इतनी  सख्त  नहीं  होगी  जितनी  कि  सामान्य

 भर्ती में  होती  है  ।  अतएव  क्या  सरकार  का  विचार  उन  उमीदवारों  के  पत्रों  पर  विचार  करने  का

 है  जिन्होंने  नियमित  परीक्षा  के  लिखित  पत्रों  में  बहुत  wg
 ट्रंक  प्राप्त  किये  थे  परन्तु  किसी  कारण

 वश

 मौखिकਂ  परीक्षा  में  war  हो  गये  थे
 ?

 श्री  दातार  :  दो  पत्रों  की  लिखित  परीक्षा  होगी--एक  सामान्य  ज्ञान  के  सम्बन्ध  में  दौर  दूसरी

 अंग्रेजी के  निबंध  के
 सम्बन्ध  में

 ।
 जो  लोग  दुर्भाग्यवश  शर्तों  को  पूरा  नहीं  कर  सकते  थे  इस  परीक्षा में  बैठ

 सकते हैं  ।

 मूल  म्रंग्रेजी में में
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 श्री  भागवत  झा  झ्राजाद  :  वे  क्या  कारण  हैं  जिनके  भ्राता  पर  कराई  To  एस०  के

 कारी के  लिये  लोक  सेवा  ara  सहायता  लेने  की  बजाये  सरकार  ने  एक  विशेष  ats  नियुक्त

 किया है  ?

 शो  दातार  :  जिन  कारणों  से  सरकार  को  REY  में  एक  आपात  भर्ती  ats  नियत  करना  पड़ा

 था  are भी  कारण  हैं  अ्रधिक  लोगों  की  आवश्यकता  है  प्र  अधिक  बड़े  क्षेत्र  से  अधिक

 लोग  लिये  जाने  हैं  ।

 (६.1 ॥  ago  पी०  गर्ग  :  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  fe  राज्य  उपक्रम  बहुत  सफल  हुए  हैं

 वें  दिन  प्रतिदिन  बढ़  रहे  क्या  सरकार  कोई  उच्च  पदाली  बनायेगी जिनमें  व्यापार  केन्द्रों  से

 भर्ती हो  ?

 श्री  व्यापार  केन्द्र  के  लोगों  के  लिये  पहला  बाहर  निकलने  का  मार्ग  तो  यह  है  कि  वे  इस

 परीक्षा  में  बैठ  सकते  हैं  ।

 अनुसूचित  जातियों  ate  श्रादिम  जातियों  को  शिक्षा

 T*  2Eoly  श्री  रिश् यांग  किलिंग
 कया  दिक्षा  मंत्री  ३१  ११५६  को  पूछे  गये

 तारांकित

 प्रशन  संख्या  १०२६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अनुसूचित  जातियों  are  arated  आदिम  जातियों  को  निःशुल्क  शिक्षा  देने के  परिपत्र

 राज्य  सरकारों  को  कब  भेजा  गया  था

 कितने  राज्यों  ने  परिपत्र  का  उत्तर  दिया
 ak

 कितने  राज्यों  में  भ्रनुसूचित  जातियों  att  अनुसूचित  जातियों  के  लिये  शिक्षा  निःशुल्क  कर

 दी
 गई  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम ०  2  अगस्त १९४५२  को  I

 शर  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।  [  देखिये
 परिशिष्ट  ११,

 प्रबंध  संख्या  २६  |

 श्री  रीडिंग  कादिर  सरकार  इसके  लिये  क्या  प्रयत्न  कर  रही  है
 कि

 विवरण  के  दूसरे  भाग  में

 निर्दिष्ट  राज्यों  में  शिक्षा  शुल्क  से  पूर्ण  विमुक्ति  दी  जाये  ?

 एस०  एस०  दास  :  भारत के  २७  राज्यों में  से  १७  राज्यों  ने  शिक्षा  के  सभी  प्रक्रमों  में

 सूचित  जातियों  श्र  aga  श्रादिम  जातियों  के  छात्रों  को  शिक्षा  शुल्क  से  पूरी  विमुक्ति
 दे

 दी  हुई
 जिन

 राज्यों  ने  विमुक्ति  नहीं  दी  उन्हें  हम  बार-बार  लिख  रहे  हैं  कौर  उन्हें  अनुस्मारक  भेज  रहे  हैं  ।

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  विभक्ति  न  देने  वाले  राज्य  कौन-कौन  से  हैं
 ?

 डा०
 एम०  go  दास  :  दस  राज्य  ऐसे  हैं  जिन्होंने  हमारी  प्रार्थना  का  पालन  किया  है  ।

 क्या  उनके  नाम  बताऊं ?

 महोदय  :  इसकी  झ्रावद्यकता नहीं  है  ।

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  वह  कौन-कौन  सी  डिसिल्टिंग  स्टेट्स  हैं
 ?

 डा०
 एम०  एम०  दास

 :
 मैं  ने  बताया  कि  वे  दस  राज्य  हैं  ।

 श्री  fear  किलिंग  :  शिक्षा  शुल्क  से
 यह  विमुक्ति  कितनी  देर  रहेगी ?

 एम०  एस०  दास :  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देना  कठिन
 है  परन्तु  जहां  तक  माननीय

 सदस्य के

 मणिपुर  राज्य  का  सम्बन्ध  है

 उसे

 केन्द्रीय  राज्य  ते  कहा  है

 कि

 वे  पिछे

 eats

 व्

 Peuy-  से  लागू

 ——
 मूल  ash  में
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 बंगलौर  स्थित  भारतीय  विज्ञान  संस्था

 1१६०८  श्री  दिवनंजप्पा  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  बंगलौर  की  भारतीय  विज्ञान  संस्था  में  गवेषणा  विभाग  स्थापित

 करने  कतिपय  स्नातकोत्तर  पाठयक्रम  को  जारी  करने  की  श्रीमती  दी  AK

 यदि  हां  तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  कुल  कितनी  पूंजी  लागत  की  मंजूरी  दी

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एस०  हां  श्रीमान् ।

 भवन  a  यंत्रों  के  लिये  १६४८  लाख  रुपये  की  मंजरी  दी  गई  है  ।  इसमें  से  ३२६

 लाख  रुपये  को  राशि  ३१  ८.  FeUy  तक  दी  गई  है

 मैं  यह  भी  कह  दूं  कि  लगभग  ars  या  नौ  वर्ष  पूरे  भारत  सरकार  ने  इस  संस्था  के  विकास
 के  लिये

 एक  विस्तृत  योजना  का  अनुमोदन  किया  था  ।  उस  योजना  की  कुल  लागत  १७७  लाख  रुपये
 थी  |

 यह

 योजना  पूरी  हो  गई  है  भ्र ौर  इसके  पुरा  होने  पर  संस्था  का  स्तर  ऊंचा  हो  गया  अरब  इस  संस्था  में
 भली

 प्रकार  सब  प्रकार  का  गवेषणा  कार्य  कौर  स्नातकोत्तर  प्रशिक्षण  का  कार्य  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  दिवनंजप्पा  :
 प्रतिनोदित  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  क्या  हैं  कौर  उनके  कब  तक  जारी  किये  जानें

 की  संभावना है  ?

 एम०  एम०  दास  :  यह  संख्या  बड़ी  है  ।  क्या  मैं  पढ़  कर  सुनाऊं
 ?

 महोदय  .  नहीं  |  जहां  माननीय  मंत्री  अनुभव  करें  कि  सभा  को  कुछ  मद्दे  बतानी  हैं  तो

 लोक-सभा  पटल  पर  उसकी  प्रति  रखनी  चाहिये  ताकि  माननीय  सदस्य  तैयार  हो  कर  सव
 |

 श्री  दिवनंजप्पा  विभिन्न  पाठ्यक्रमों  में  प्रवेश  का  ढंग  क्या  है
 ?

 एम०  एम०  दास  :  प्रार्थनापत्र  मांगे  हैं  कौर  प्रार्थनापत्रों  की  जांच  के  प्रवेश

 की  अनुमति  दी  जाती  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  भी  बता  दूं  कि  प्रविष्ट  छात्रों  में  से  ५०  प्रतिशत को

 छात्रवृत्तियां दी  जाती  हैं  ।

 श्रिया  महोदय  :  जहां  कहीं  भर्ती  की  जाती  पाठयक्रम  और  प्रवेश  विधि  इरादी  को  विज्ञापित

 किया  जाता  है
 ।

 यदि  इसकी  प्रति  पुस्तकालय  में  रखी  जाय-वहां  सूचना  ats  हो--माननीय  सदस्य  उसे

 देखें  उन्हें  सभा  में  प्रश्न  न  पूछने  पड़ें
 ।

 श्री
 do  एस०  ए०  चेट्टियार :  कया  प्रवेश  afters  भारतीय  are  पर  होता  है  ?

 कया  विभिन्न

 क्षेत्रों  के  लिये  रक्षण  भी  होता  है  कौर  क्या  उम्मीदवारों  को  केवल  गुणों  के  प्रावधान
 पर

 लिया  जाता  है  ?

 एम०  र्म  मेरा  विचार  है  कि  यह  गणों  के  झाधार  पर  है  परन्तु  मुझे  निश्चय  नहीं  है  ।

 सादिया  गौडा  :  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  गवेषणा  विभाग  आधुनिकतम  यंत्रों  से

 सुसज्जित  नहीं  उनके  लिये  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है
 ?

 एम०  एम०  जहां  तक  गवेषणा  विभागों  का  सम्बन्ध  है  उनमें  कार्य  प्रारम्भ  नहीं  हुआ |

 हमने  कुछ  राशि  की  मंजूरी  दी  है  ताकि  वे  उपयुक्त  यंत्र  खरीद  लें  ।  यह  पूर्ण  नहीं  है
 |

 श्री  सादिया  गौडा  :  लगभग  १६  लाख  रुपये  में  से  कितना  स्नातकोत्तर  पाठयक्रम  के  लिये  है

 कितना  गवेषणा  विभागों  के  लिये  है
 ?

 स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  के  भवन  निर्माण के
 प्रयोजन

 के
 लिये एम०  एम०  दास :

 ep ल  न
 12 %,000

 रुपये  की  मंजूरी
 दी  गई  है Qs  यंत्रों  रानी के  लिये  १  १,४५२,  ooo  रुपये  श्रावक  व्यय

 मिस्  अंग्रेजी अंग्रेजी  में
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 के  लिये  2,23, 380  रुपये  की  मंजरी  दी  गई  है  ।  गवेषणा  के  लिये  केवल
 २०,०००  रुपये  प्रति  विभाग

 दिये  गये  हैं  ताकि  विभाग  संगठित  किये  जा  सकें  ।

 लोहा

 1*१६१०  डा०  राम  सुभग ह  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  प्रौढ़  वैज्ञानिक गवेषणा  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हैदराबाद  के  वारंगल  कौर  खम्मेत  जिलों  के  विस्तृत  क्षेत्रों  में
 उच्च  श्रेणी

 के  लोहा  भ्रयस्क  के  बड़े-बड़े  निक्षेप  पाये  गये

 )  यदि  हां  तो  उस  वयस्क  में  कितना  लोहा

 क्या  उसे  निकालने  के  लिये  कोई  योजना  तैयार  की  गई  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०
 डी०

 हां  श्रीमान् ।

 लगभग ४०  प्रतिशत  परन्तु  कुछ  स्थानों  पर  वयस्क  में  ६०  प्रतिशत  लोहा  है
 ।

 हैदराबाद  सरकार  ने  बताया  है  कि  इन  लोहा  woes  निक्षेपों  के  उपयोग
 उनसे  लोहा

 निकालने  के  लिये  soft  तक  कोई  योजना  नहीं  बनाई  गई  ।

 राम  सुभग  सिह  इस  जिला  में  लोहा  वयस्क  की  अनुमित  मात्रा  क्या  है
 ?

 श्री ०  डी०  मालवीय  :  कमी तल  तक  ५५  लाख  टन  वयस्क  लोहा  का  किया  गया  है  ।

 श्री  गाडिलिगन गौड़  :  हैदराबाद  सरकार  ने  एक  योजना  भेजी  है  जिस  में  केन्द्र  से  सहायता  मांगी  है

 इसके  लिये  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है
 ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  यह  प्रश्न  उत्पादन  मंत्रालय  से  पूछा  जाये  ।

 श्री  चट्टोपाध्याय  :
 इलेक्ट्रो मेग नेट  के  द्वारा  पृथक्करण  प्रयोग  किये  गये  थे  प्रौढ़  यदि  हां  तो  कहां

 ?

 श्री
 हि ०

 डी०  मालवीय :  हमने  क्षेत्र  में  लोहे  की  मात्रा  का  अनुमान  लगाया  है  ।  मुझे  ठीक  पता  नहीं
 कि

 इलेक्ट्रोमेगनेट  की  रीति  का  प्रयोग  कहां  किया  गया  है  ।  इंसकी  आवश्यकता  नहीं थी  ।

 श्री  टी०
 बी०

 विट्ठल  राव
 :

 इन  लोहा  भ्रामक  निक्षेपों  का  कब  पता  लगा  गत  वर्ष  अथवा कुछ
 mw  पूर्व ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय  १९५४  से  भ्  लगाय  जा  रहा  guy  में  यह  काय

 पुरा हुआ  था

 शी
 बी०

 पी०  नायर  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  लोहे  की  मात्रा  ६०  अथवा ६४५  प्रतिशत है  ।

 पह  आंकड़े कुछ  भी  परन्तु  इसकी  प्रतिशतता  का  पता  यदि  इलेक्ट्रोमेगनेट  द्वारा  नहीं  तो  किस  प्रकार
 लगाया

 गया  है
 ?

 Tait  क ०  डी०  मालवीय  :
 भारतीय  खान  विभाग  ने  नमूने  लिये  हैं  कौर  लोहे

 की
 मात्रा  और  गुण

 जानने  के  विभिन्न  ढंग  हैं
 ।

 भारतीय  खान  विभाग  ने  भ्र पनी  प्रयोग  लाओं
 में

 ठीक  क्या  ढंग  अपनाया  है

 इस
 के

 सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  सदस्य  से  कहूंगा  कि  वे  स्वयं  वहां  जा  कर  देखें  ।

 भारत का  राज्य  बक

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  माननीय  वित्त  मंत्री  पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की
 इमकान

 कपा  करेंगे  जिस  में  बताया
 गया  हो  कि  भा

 rs  ee
 रत  के

 राज्य  बेक
 के  एकीकरण  के

 फलस्वरूप
 पांच  वर्षों

 | मूर  अंग्रेजी  में
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 के  दौरान  में  उसकी  खोली  जाने  वाली  नई  शाखाओं  का  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  शर

 बतायेंगे  कि :

 क्या  निश्चित  लक्ष्य  के  अनुसार  ही  शाखायें  खोली  जा  रही

 यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  कौर

 PeUg-Xe  के  दौरान  में  कितनी  शाखायें  खोलने  की  आशा  है
 ?

 राजस्व  तथा  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  अरुण  चन्द्र  गृह  )  भारत  का  राज्य  बैंक  अधिनियम
 Goud

 की  धारा  १६  (५)  में  निहित  राज्य  बैंक  के  विकास  का  लक्ष्य  के  अनुसार  पांच  वर्षों
 के

 दौरान  अथवा

 इसके  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  कायें  के  लिये  बढ़ाये  गये  निश्चित  समय  में  कम  से  कम
 चार  सौ  नई

 शाखायें  खोली  जानी  चाहिये  ।  प्रतिवर्ष  के  लिये  कोई  लक्ष्य  निश्चित  नहीं  किया  गया  है
 ।

 उन  केन्द्रों  की

 सुची  जो  राज्य  बैंक  के  प्रथम  विकास  कार्य  क्रम  के  भ्रन्तर्गत  नायक  लोक-सभा  पर  रखी  जाती  [  देखिये

 परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  २७ |

 .१  जुलाई  १९५५
 से

 २१
 नयी  शाखायें  खोली  गईं  हैं

 ।
 यदि  लक्ष्य  तक  पहुंचना  है

 तो
 प्रगति

 में  वृद्धि  करनी  होगी  ।  क्रि

 प्रारम्भ  में  कुछ  प्रशासन  एवं  संगठन  सम्बन्धी  कठिनाइयां  उपयुक्त  स्थान  की  व्यवस्था

 जिस
 में

 कर्मचारियों
 के  लिये  रहने  को  स्थान  भी  सम्मिलित

 रही  हैं
 ।  कर्मचारियों  के  लिये  प्रशिक्षण

 का

 प्रबन्ध भी  करना  है  |

 यद्यपि  नई  शाखायें  खोलने  लिये  प्रत्येक  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  किन्तु  PEXE-LY  के

 दौरान  में  कितनी  नई  शाखायें  खोली  जायेंगी  यह  बताना  संभव  नहीं  है
 ।

 श्री  एस०  एस०  मोरें  :  शहरी  क्षेत्रों  में  खोली  गई  नई  शाखाओं  की
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 खोली  गई  शाखाओं  का  भ्रनुपात  कैसा  है
 ?

 श्री  प्रमुख  चन्द्र  गह
 :

 कार्यक्रम  प्रथम  चरण  में  जिले  के  दाहर
 प्रौढ़  सबडिवीजन के  दहर  जाते

 हैं  ।  आगामी  चरण  में  ग्रामीण क्षेत्रों  में  शाखायें खोली  जायेंगी  ।  प्रथम  चरण  में  कुछ  शहर री  स्थानों

 पर  भी  शाखायें  खोली  सकती  हैं  ।

 एस०  एस०  मोरे :  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नई  शाखायें  खोलने  का  प्रगामी  कार्यक्रम
 कब

 से  प्रारम्भ

 होगा  ?

 श्री  wen  चन्द्र  गुह
 :

 मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  कुछ  प्रशासन  सम्बन्धी  कठिनाइयां  हैं  जिसके

 कारण  प्रगति  सन्तोषजनक नहीं  रही है  ।  एक  उप प्रबन्धक  राज्यों  के  दौरे  पर  जायेंगे  ait

 कठिनाइयों  को  दूर  जिनमें  एक  कठिनाई  उपयुक्त  स्थान  की
 प्राप्ति  भी

 में
 राज्य  सरकारों  का

 सहयोग  एवं  समर्थन  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  करेंगे
 ।

 हम  श्राशा  करते  हैं  कि  उसके  प्रगति
 तेजी

 से

 होगी
 ae  अधिक  सन्तोषजनक  भी  होगी  ।

 श्री vo  एम०  थामस  :  क्या  सरकार  का  विचार  पूर्वे  से  ही  ऐसा  है  कि  नई  शाखाओं
 में  हानि

 यदि  तो  प्रत्येक  शाखा  की  हानि  क्या  होगी
 !

 श्री  अरुण  चदर  गृह  :
 इस  समय  हम  हानि  का  अनुमान  तो  नहीं  लगा  सकते

 ।  माननीय
 सदस्य  को

 ध्यान  होगा  कि  राज्य  बैंक के  ५१  प्रतिशत  sat  से  प्राप्त  लाभांश  में  से  एक  विशेष  कोष  अलग  से

 बना  दिया  गया  नई  शाखों  से  जो  भी  हानि  होगी  उसकी  पूर्ति  इस  एकीकृत  कोष
 से

 की

 जायगी
 |

 «ना  ााएयगिएएएएइ

 मूल  ast  में
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 श्री  एवं  एन०  मिश्र  :  क्या  सरकार  का  कार्यक्रम  राज्य  बैंक  की  शाखायें  केन्द्रीय  स्थानों  जैसे

 जिला  थाना  शादी  पर  खोलने  का  है  जैसे
 कि

 संचार  मंत्रालय  का  तार  तथा  टेलीफोन

 कार्यालय  खोलने  का  है  ?  यदि  नहीं  तो  क्या  सरकार  को  इस  बात  का  ज्ञान  है  कि  कुछ  जिला  मुख्यालयों

 में  भी  ऐसी  शाखायें नहीं  हैं  ?

 श्री  ren  चन्द्र
 :

 यही  बात  मैंने  झ्र भी  कही  थी  ।  प्रारम्भ  में  हम  सभी  जिला  मुख्यालयों  कौर

 परगना  मुख्यालयों  में  शाखायें  खो  आगामी  कार्यक्रम  में  हम  ठेठ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  यह  कार्य  चालू  करेंगे
 ।

 tat  बमन  :  क्या  सरकार  के  पास  कुल  जिला  मुख्यालयों  एवं  परगना  मुख्यालयों  की  संख्या  का

 कोई  भ्रनुमान  है  जिसके  आ्राधार  पर  हम  यह  भ्रनुमान  लगा  सकें
 कि

 ग्रामीण  तक  इस  कार्यक्रम को

 लागू  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 श्री  wey  चन्द्र गह
 :

 इस  मामले  में  स्थूल  ०५
 भी

 मेरे  लिये  देना  कठिन  है
 ।

 tat  एन०  बी०  चौधरी  :  परगने  के  शहरों  में  नई  Ura  खोलने  के  लिये  प्राथमिकता  किस

 mare पर  दी  जायगी  ?

 श्री  भ्रूण  चन्द्र  उसका  मुख्य  प्राधा  जनसंख्या  एवं  बैंक  है
 ।

 हम  इस  बात  पर

 भी  विचार  करेंगे  कि  क्या  उस  क्षेत्र  में  कुछ  भ्र ौर  दूसरी  बैंकिग  सम्बन्धी  सुविधायें  हैं  भी  या  नहीं  ।

 स्थानीय  निकायों  द्वारा  रुपया  जमा  करना

 श्री  काजरोत्कर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  बह  सच  है  कि  स्थानीय  निकायों  को  यह  आदेश  दे  दिये  गये  हैं  कि  वे  अपना  रुपया  केवल

 भारत  के  राज्य  बैंक  में  ही  जमा  करें  किसी  wea  गैर  सरकारी  अथवा  दूसरे  व्यवसायिक  बैंकों में  नही ं;

 ौर

 यदि  at  तो  इंसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 कौर  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  अरुण चन्द्र
 :

 उपरोक्त  दिनांक  २२

 PRR  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या

 २८  ]  यह  देखा  जायगा  कि  ये  श्रनुदेदा  केवल  स्थानीय  निकाय  प्रौढ़  भ्रद्ध  सरकारी  संस्थाओं  पर  लाग  होते

 जो
 कि

 पूर्ण  रूपेण  सरकारी  राजस्व  से  चलती  हैं  अथवा  उपकर  से  चलती  यह
 भी

 देखना  होगा  कि

 उन  स्थानीय  निकायों  और  श्रद्धा  सरकारी  संस्थानों  को  जो  भ्रांशिक  रूप  में  सरकार  से  वित्तीय  सहायता

 पाती  हैं  अरपना  भ्र ति रिक्त  धन  अनुसूचित  बैकों  में  कुछ  शर्तों  के  आ्राधार  पर  रुपया  जमा  करने  की  आज्ञा  दी

 जायगी  ।

 वर्तमान  प्रक्रिया  का  आधार  उस  सामान्य  नीति  पर  निर्भर  करता  है  जो  सरकार

 की
 भ्र पनी  निधि  के  बारे  में  है  किन्तु  अनुदेशों  के  संशोधन  के  बारे  में  जांच  हो  रही  है  ।

 श्री  काजरोल्कर
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  गैर  सरकारी  बेक  स्थानीय  निकायों  को  अच्छा
 ब्याज  देता  है  कौर  इससे  स्थानीय  निकायों  की  ara  में  वृद्धि  होती  है  ।

 श्री  श्ररुणचन्द्र  गुह  :
 इस  मामले  में  केवल  यही  बात  विचारणीय  नहीं  है  कि  ब्याज  की  दर

 ऊंची  होनी  चाहिये ।  किन्तु  हमें  निधि  की  सुरक्षा  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  ।  जैसा  कि  मैं  पहले  भी

 बता
 चुका हूं  यह  मामला  विचाराधीन  है  प्रौढ़  उन  अनुदेशों  में  जो  कि  आजकल  लागू  हैं  कुछ  संशोधन

 हो  सकते हैं  ।

 श्री  काजरोल्कर
 :

 कया  यह  सच  नहीं  है  कि  इस  प्रकार  के  eal  से  स्थानीय  निकायों  को  काफी

 कठिनाई  पड़ती  है  क्योंकि  रुपया  जमा  करने  के  लिये  उन  स्थानों  जहां  कि  राज्य  बैंक  जाने  में

 काफ़ी  रुपया  व्यय  करना  पड़ता  है  ।

 मूल  क्रीज
 में
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 श्री
 अरुण  चन्द्र  गुह

 :
 हो  सकता  है  कि  कुछ  कठिनाइयां हों  |  fet  कुछ  स्थानीय  निकायों  को

 जिन्हें  सरकार  से  पूर्ण  सहायता  प्राप्त  नहीं  इस  बात
 की

 छूट  है  कि  वे  अपना  धन  कुछ  व्यवसायिक

 सुचित  dat  में  जमा  कर  दें  |

 श्री  एस०  एस०  मोरे
 :  माननीय  मंत्री  द्वारा  उठाये  गये  सुरक्षा  के  प्रश्न  को  देखते  हुए  क्या  उन्होंने

 ऐसे  wins  इकट्ठे  किये  हैं  जहां  बैंकों  की  असुरक्षा  के  कारण  स्थानीय  निकायों  के  धन  की  हानि  हुई  है
 ?

 श्री  अरुण  चन्द्र गुह  :  मेरा  विचार  है  कि  प्रारम्भ  में  कुछ  ऐसे  मामले  थे  ।  किन्तु  wa  तथा  भविष्य

 में  बहुत  से  भ्रनुसूचित  बैंक  स्थानीय  निकायों  का  रुपया  जमा  करने  के  लिये  सुरक्षित  समझे  जायेंगे  ।  यही

 कारण
 है  कि

 सभी  बातें  विचाराधीन  हैं  कौर  हो  सकता  है  कि  बहुत  शीघ्र  ही  हम  नये  श्ननुदेश  जारी

 ये  अनुदेश  बहुत
 दिन  हुए

 तब
 gaye

 में  जारी  किये  गये
 शीघ्र  ही  हम  नये  अनुदेश  जारी

 .

 सकते  हैं  ।
 द  a.

 चम्बल  नदो  सीमान्त

 PF 28 Qo,  श्री  कासलीवाल
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 यह  सच  है  कि  राजस्थान  सरकार  कौर  मध्य  भारत  सरकार  में  गांधी  सागर  बांध  पर

 चम्बल  नदी  सीमान्त  के  सीमा  सम्बन्धी  नियंत्रण  के  बारे  में  कोई  समझौता  हो  गया

 यदि  तो  कया  दोनों  सरकारों  का  नियंत्रण  केन्द्र  को  संसूचित  कर  दिया  गया  है

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  निर्णय  को  स्वीकार  कर  लिया

 क्या  इस  समझौते  के  प्रधान  राजस्थान  मध्य  भारत  को  €-१/२  वर्ग  मील  भूमि  का  टुकड़ा

 देगा ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  तथा  यह  उल्लेख
 राजस्थान से

 मध्यभारत  तक  गांधी  सागर  बांध  के  साथ-साथ  वाले  लगभग  १०  मील  के  क्षेत्र  के  हस्तांतरण

 सम्बन्धी  प्रस्ताव  से  है  ।  भारत  सरकार  को  इसका  कोई  ज्ञान  नहीं  है  कि  इस  बारे  में  सम्बन्धित  राज्यों  में  कोई

 समझौता  gat है
 |

 तथा  ये  प्रदान  नहीं  उठते  |

 श्री  कासलीवाल  :.  राजस्थान  प्रौढ़  मध्य  भारत  सरकारों  के  बीच  बातचीत  होने  से  क्या

 कार्य  मंत्रालय  को  इस  प्रस्ताव  सुचना  दी  गई  थी  ?

 श्री  दातार  :  जब  यह  उठा
 था

 तो  हमने  दोनों  सरकारों  को  सूचना  दे
 दी  थी  कि

 वे

 चीत  जारी  रखें  कौर  उसके  हमको  सूचना  दे  दें  ।  हमें  प्रभी  तक॑  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है
 ।

 अजायबघर  )

 *9e  Rn,  भक्त  दर्शन  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  ४  १९४५५  के  तारांकित प्रशन  संख्या  ४३२

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अजायबघरों  के  पुनर्गठन  शौर  विकास  करने  तथा

 एक  निश्चित  योजना  चालू  करने  के  बारे  में  इस  बीच  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एस०  :  एक  अजायबघर  सर्वेक्षण  विशेषज्ञ  समिति  बना  दी

 गई  समिति  की
 रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ।

 रिपोर्ट  की  प्राप्ति  पर  अजायबघरों  के  पुनर्गठन  तथा  विकास
 सम्बन्धी  कार्यक्रम  पर  विचार  किया  जायगा  ॥

 भक्त  दर्शन  :  यह
 जो

 विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  की  गई  है  इसको  क्या  केवल  जो  आजकल  हमारे

 देश  में  बड़े-बड़े  अजायबघर  हैं
 टपक

 रहीं
 के  बारे  में  रिपोर्ट  देने  का  काम

 सौंपा
 गया  है

 ा  इससे  यह
 भी

 कहा
 गया

 मूल  dost  में
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 ff  ar  coy  स
 है  कि  सारे  देश  के  Idea  Gal  में  रीजनल  बेसिस  पर  भी  जो  संग्रहालय  स्थापित  किये  जायेंगे  उनके  बारे

 में  भी  यह  भ्र पनी  राय  दे  ?

 डा०  एम०  एम०  दास
 :  इंस  समिति  ने  देश  भर  में  यात्रा  की  है  कौर  देश  के  सब  मुख्य

 संग्रहालयों  को  देखा है  ।

 श्री भक्त  ददन  :  नया  गवर्नमेंट के  ध्यान  में  यह  बात  we  है  कि  हमारे  देश  में  बड़े-बड़े

 mama  के  सिवाय
 बहुत

 से  छोटे-छोटे  स्थानों  में  भी  बहुत  मूल्यवान  सामग्री  बिखरी  हुई  पड़ी  है

 जैसे  कि  गढ़वाल  जिले  में  चित्रकार कवि  मोला  राम
 के
 चित्र

 जो  कि
 बोस्टन

 तक  पहुंचे  हैं  बिखरे  पड़े

 हुए  हैं
 ?

 क्या  इस  तरह  की  चीजों  का  संग्रह  करके  ऐसे  स्थानों  में  भी  संग्रहालय  स्थापित  करने  के  बारे

 में  सिफारिशें  करने  को  इस  समिति  को
 कहा  गया  है  या  गवर्नमेंट इस

 पर  विचार
 कर  रही  है  ?

 एम०  एम०  दास  :  जब  तक  इस  समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  होता  इन  सब ब्योरों

 ह

 का  उत्तर
 नहीं  दिया  जा

 सकता |

 श्री  टी०  एस०  ए०  चेट्टियार  :
 यह  जांच  केवल  सरकारी  संग्रहालयों  तक

 ही  सीमित  है  या  इसका  दिक्षा  सम्बन्धी  संस्थाओं  के  संग्रहालयों  से
 भी

 सम्बन्ध  है
 ?

 एम०  एम०  उन्होने  सभी संग्रहालय देखे  हैं  ।
 मैं  माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय

 विश्वविद्यालयों  के  संग्रहालयों  से  तो  मुझे  सूचना  चाहिये
 ।

 सरकारी  कर्मचारियों  की  ईमानदारी

 ११९१४.  श्री  गिडवानी  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  ara  ने  यह  सिफारिश  की  जिन  सरकारी  कर्मचारियों  को  ईमानदारी

 के  विरुद्ध  समाचार  पत्रों  में  आरोप लगाये  गये  हैं  उन  सम्बन्धित  कर्मचारियों  से  प्रार्थना की
 जानी

 चाहिये  कि  वे  विधि-न्यायालय  में  जाकर  लांछन  दूर

 क्या  सरकार  ने  उस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  शर

 यदि  हां  तो  area  कब  दिये  जायेंगे  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  at  सिद्धान्त  रूप
 में

 सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  विस्तृत  ब्योरा  तैयार  किया जा  रहा  है  |

 शीघ्र  ही  area  जारी  किये  जाने  वाले  हैं  ।

 श्री  गिडवानी
 :

 क्या  योजना  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  सरकारी  कर्मचारियों  को
 दारी  भ्र ौर  निष्पक्षता  का  उच्च  स्तर  बनाये  रखना  चाहिये  ae एक  पदाधिकारी  को  जिसकी  ईमानदारी

 को  ख्याति  भ्रच्छी  नहीं  हैं  ऐसे  स्थान  पर  अधिकारी  नहीं  बनाना  चाहिये  जहां  कि  स्वविवेक  से  काम  लेना

 पड़ता  हो
 ।

 इसे  क्रियान्वित  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  उपबन्ध  किये  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है
 ?

 श्री  मेरा  उत्तर  बिल्कुल  स्पष्ट
 था  ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  अध्याय  ६  भाग  २  पैरा

 ८
 में

 जो
 कुछ  लिखा  है  वह  सिद्धान्त  रूप  में  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  कर  लिया  गया  है  ।  माननीय  सदस्य  ने

 यह  भी  देखा  होगा  कि  एक  वरिष्ठ  पदाधिकारी  द्वारा  प्रारम्भिक  Bre  गोपनीय  जांच  करने  का  उल्लेख  किया
 गया

 है
 भ्र ौर

 यह  भी  सिफारिश की  गई  है  कि  एक  पदाधिकारी जो  अभियोग  चलाना  चाहता है  उसे

 विधि  व्यय  भी  दिया  जाना  चाहिये  ।  प्रारम्भिक  जांच  सम्बन्धी  प्रक्रिया एवं  उन  शर्तों  की  सरकार  जांच
 केर  रही  है  जिनके  अधार  पर  ये  व्यय

 दिये  जायेंगे
 ।

 tae  wash  में
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 श्री  गिडवानी
 :

 क्या  वर्तमान  नियमों  के  अनुसार  फौजदारी  के  मामले  में  ग्रस्त  एक  सरकारी

 चारी  के  विरुद्ध  की  गई  विभागीय  कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  तब  तक  अंतिम  आदेश  नहीं  दिये  जायेंगे  जब  तक

 कि  न्यायालय  द्वारा  वह  मामला  अंतिम  रूप  से  नहीं  निपटा  दिया  जाता  कौर  जिसके
 परिणामस्वरूप

 इस

 प्रकार  की  लम्बी  rates  के  लिये  उसे  काफी  मात्रा  में  निर्वाह  भत्ता  देना  पड़ता  है
 थ्रोट

 यदि  ऐसा  है  तो  क्या

 ऐसे  भ्रादेशों  में  परिवर्तन  कर  दिया  गया  है
 ?

 वे
 संबोधित

 आदेश क्या  हैं  ?

 श्री  इस  सम्बन्ध  में  मैं  केन्द्रीय  भ्र सैनिक  कर्मचारी  श्राचरण  नियमों  के  नियम  १६  की

 माननीय  सदस्य  का  ध्यान  आकर्षित  करता  हूं  ।  सरकार  इस  बात  पर  विचार  कर  रही  है
 कि

 क्या  कोई

 परिवर्तन करना  आवश्यक  हैं  ।  माननीय  सदस्य  ने  देखा  होगा  कि  कभी  हाल  में  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में
 भी

 संशोधन  किया  गया  है  जिसके  अ्रनुसार  जब  किसी  कमंचारी  की  बदनामी  हो  जाती  है  प्रौढ़  सरकार  यह

 समझती है  कि  उसके  विरुद्ध  अ्रभियोग  चलाना  श्रावश्यक है  तो  सरकार  के  लिये  उसके  विरुद्ध

 apart चला  सकेगी  ।

 राम  सुभग  सिंह  :  क्या  योजना  आयोग  अथवा  गहमंत्रालय  ने  यह  अनुमान लगाया  है  कि

 प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  में  सरकार  के  विरुद्ध  बेईमानी  तथा  भ्रष्टाचार के  आरोपों  की  संख्या

 में  वृद्धि  हुई  है  अथवा  कमी  हुई  कौर  यदि  उनमें  वृद्धि  हुई  है  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्री  दातार
 :

 इस  प्रकार  के  आरोपों  की  संख्या  में  बिल्कुल  भी  नहीं  हुई  है  ।

 tag  माननीय  सदस्य
 :

 उनमें  वृद्धि  हुई  है  ।

 श्री  ato  डी०  पांडे  :  जैसा
 कि

 सरकारी  कर्मचारियों
 के  विरुद्ध  दुर्भावनापूर्ण

 श्रीमान
 के

 कुछ  मामले  सामने  यदि  सरकार  इस  बात  से  सन्तुष्ट  है
 कि

 वहू  अ्रपमान  दुर्भावनापूर्ण  है  तो
 क्या

 सरकार  खर्चे  से  उस  सरकारी  कर्मचारी  का  बचाव  करेगी  ?

 श्री  हां  ।

 जोखिम  area
 :

 दंड  प्रक्रिया
 के

 संशोधन  के  ष्  यद्यपि  मानहानि  के  सम्बन्ध
 की  धारा

 में  परिवर्तन  कर  दिया  गया  है  जिसके  अन्तर्गत  दुर्भावनापुर्ण  सम्पादक  के  अभियोग  चलाया  जा

 सकता  है  तब  इस  मामले  में  सरकार  ने  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  है  कौर  योजना  आयोग  को  हस्तक्षेप
 करने

 की  आज्ञा  क्यों  नहीं  दी  है
 ?

 सरकार  के  लिये  यह  श्रनिवाये है  कि  वह  ऐसे  सरकारी  कर्मचारी  को  स्वयं  कहे

 जिसकी  मानहानि हुई  हो  या  जो  पीड़ित  हो  कि  वह  दुर्भावनापूर्ण  व्यक्ति  अथवा  सम्पादक  के
 विरुद्ध

 शिकायत  सरकार  ने  ही  यह  कार्यवाही  पहले  ही  क्यों  नहीं  की  ?

 tat  दातार  :  क्या  माननीय  सदस्य  यह  ध्यान में  रखेंगे कि  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  में

 योजना  प्रयोग  ने  इन  बातों  के  बारे  में  मालूम  किया  था
 ?

 इसके  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  ०७

 हो  गया
 |

 संशोधन  दंड  प्रक्रिया  संहिता  १  जनवरी  १९५६ से  लागू  ठ्  है
 ।  इसलिये कभी  यह  नहीं

 बताया

 जा  सकता  किं  क्या  पहले  कोई  कार्यवाही  की  जा  सकती  थी  |

 श्री  कासलीवाल  :  माननीय  मंत्री  ने  दंड  प्रक्रिया  संहिता  के  नये  dara  का  उल्लेख  किया  है  |

 इस  नयी  संहिता  के  लागू  होने  के  बाद  से  सम्पूर्ण  देश  में  कितने  सार्वजनिक  कमंचारियों  ने  अरपना  लांछन

 मिटाने  के  लिये  इससे  लाभ  उठाया  है
 ?

 शनी  दातार  :  इस  प्रक्रिया  से  सार्वजनिक  कर्मचारियों  के  लाभ  उठाने  की  बात  नहीं  है  अपितु  इससे

 तो  सरकार  के  लाभ  उठाने  की  बात  है  ।

 श्री  ए०  एस०  थामस  :  योजना  sarah  की  सिफारिश  के  अ्रतिरिक्त  जब  दंड  प्रक्रिया  संहिता

 संशोधन  पर  चर्चा  हो  रही  थी  तब
 गृहकार्य  मंत्री

 ने  सभा
 में

 श्राइवासन  दिया  था  कि  सभी
 उपयुक्त  मामलों

 मूल  शंत्रेजी  में
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 में  सरकारी  कर्मचारियों के  नाम  सरकार  निदेश  जारी  करेगी कि  वे  अपने  लांछन  दूर  कर  लें  ।  कया

 सभा  भवन  में  दिये  गये  इस  प्रकार  के  प्रा रवा सर  के  प्रतिशत  किसी  सरकारी  कर्मचारी  के  नाम  सरकार नें

 निदेश  जारी  किये  है ं?

 दातार  :  इस  प्रकार  के  कोई  निदेश  जारी  नहीं  किये  गये  हैं  ।  ऐसे  मामले  बिल्कुल  नहीं  हुये  हैं
 ।

 tat  कामत  :  मंत्रियों  के  बारे  में  बेईमानी  कौर  भ्रष्टाचार  के  जो  में  लगाये

 गये  हैं  उनके  बारे  में  क्या  होगा  ?

 श्री  दातार  :  इसका  उत्तर  मैं  कई  बार  दे  चुका  हूं  ।

 श्री  कामत  :  नहीं
 !

 इस  wet  का  नहीं  ।

 श्री  मंत्री  इस  सभा  के  सदस्यों  के  समक्ष  सदैव  ही  उत्तरदायी हैं  जब  कभी  भी  इस

 प्रकार  के झ्रारोप  लगायें  जाते  बशर्ते  कि  वे  जिम्मेदार  व्यक्तियों  द्वारा  लगाये  गयें  तो  सदैव  ही  उन  पर

 विचार  किया  जाता  है  ।  भ्राता  है  कि  माननीय  सदस्य  इस  श्राइवासन  से  सन्तुष्ट  होंगे  |

 सामाजिक  तनाव  संबंधी  गवेषणा

 1१६२०. श्री  सादिया  गौडा  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Peyy  में  किन-किन  विश्वविद्यालयों  ने  सरकारी  अनुदान  के  आधार  पर  सामाजिक  तनाव

 सम्बन्धी  विषय  में  गवेषणा  कार्य  शुरू  कर  दिया

 प्रत्येक  को  इस  उद्देश्य  के  लिये  कितना-कितना  धन  दिया  गया  कौर

 क्या  की  गई  गवेषणा  के  प्रतिवेदन  लोक-सभा  पटल  पर  रखें  जायेंगे  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  1४119.

 पटना  कौर  विश्वभारती  |

 प्राम लाई  विश्वविद्यालय  को  २,०००  रुपये  तथा  विश्वविद्यालयों में  से  प्रत्येक  को

 Y,000  रुपये |

 जी
 नहीं

 ।

 श्री  सादिया  गौडा  :  कैसी  अथवा  किस  प्रकार  के  सामाजिक  तनाव  के  बारे  में  इन  aqeafaa-

 लयों  में  गवेषणा  की  जाती  है  ?

 डा०  एम०  एम०  दास
 :

 यह  एक  लम्बी  सूची  है  ।

 महोदय  :  यदि  यह  एक  लम्बी  सूची  है  तो  माननीय  मंत्री  इसकी  एक  प्रति  पुस्तकालय

 में  रख  दें  ।

 मादिया
 गौडा  :  कया  इन  विश्वविद्यालयों को  इन  अनुदानों  के  प्रतिष्ठित  .  श्र  दूसरी  भी

 सुविधायें मिलती  हैं  ?

 डा०  एम०  एस०  दास  :
 हमने  विश्वविद्यालयों से  उनकी  योजनाएं  भेजने  के  कहा  है  कौर

 उनसे  कहा  है  कि  वे  हम  से  वित्तीय  सहायता  मांगें  ।  विश्वविद्यालयों  ने  उनके  लिये  आवेदन  किया  है  ।

 हमारी
 एक

 समिति  है  जिसने  आवेदन  पत्रों  कौर  योजनाओं  की  जांच  की  है  ।  विश्वविद्यालयों  की  वित्तीय

 स्थिति
 के  बारे  में  हमने

 जांच
 की  हैं  कि  क्या  गवेषणा  कार्य  चालू  रखने  के  लिये

 उनके
 पास  काफी

 साधन

 हैं  गौर  उसके  बाद  हम  प्रचुदा' दि  स्वीकृत  करते  हैं  ।  wa  यह  सारी  बातें  विश्वविद्यालय  थि  अ्रायोग को को

 कर  दी  गई  हैं  जो  इस  कार्य  को  कर  रहा  हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 M531.
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 श्री  बर्मन  seat के  भाग  में  पुछा  गया  है  कि  क्या  की  गई  गवेषणा ओं के के  प्रतिवेदन  सभा

 पटल  पर  रखे  जायेंगे  और  उसका  उत्तर  नहीं  में  है  ।  जब  विश्वविद्यालयों  में  इस  सरकार के  श्रमदान  द्वारा

 गवेषणा  की  जाती  है  तो  क्या  यह  उचित  नहीं  है  कि  गवेषणा  के  परिणामों  को  जनता  भी  जान  सके

 के  विभिन्न  भागों  में  तनाव  की  स्थिति  को  जान  सके  ।

 एम०  एम०  दास  :  गवेषणा  के  परिणामों  को  जनता  तक  पहुंचाने  के  लिये  ate  भी  बहुत  से

 साधन  हैं  ।  जब  हम  विश्वविद्यालयों  तथा  ara  वैसी  dean  को  कई  प्रकार  की  गवेषणा  करने  के
 लिये

 प्रदान  दे  रहे  हैं  तो  उन  सब  के  प्रतिवेदन  रखने  के  लियें  संसद्  उपयुक्त  स्थान  नहीं  हैं  |

 श्री  एन०  alo  चौधरी  :  विश्वविद्यालयों  में  ग्रध्ययन  के  अतिरिक्त  क्या  सरकार  ने  सामाजिक

 तनाव  का  प्रयत्न  करने  के  लिये  कुछ  विदेशी  विशेषज्ञों  से  सहायता  ली  है  यदि हां  तो  कौन-कौन  से

 गवेषणा  के  विषय  उनको  सौंपे  गये  हैं  ?

 एम० एम०  दास  :  प्रारम्भ  में  हमने  सहायता  ली  थी  ।  जब  शुरू  में  योजना  बनी
 तो

 ह
 यूनेस्को

 एक  विशेषज्ञ  की  हमने  सहायता  मांगी  तथा  उन्होंने  डा
 ०

 माफी  को  भेजा  कौर  जिनके  पथप्रदर्शन  में  विभिन्न

 दलों  के  नेताओं  ने  यह  कायें  किया  ।  यह  खर्चे  यूनेस्को  ने  किया  |

 रूसी तेल  विशेषज्ञ

 1*१९६२१.  श्री  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रूसी  तेल  विशेषज्ञों  जो  तेल  निक्षेपों  का  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  भ्र भी  भारत

 बताया  है  कि  बम्बई  राज्य  के  कुछ  भागों  में  तेल  पाया  जा  सकता  कौर

 यदि  हां  तो  उन्होंने  वे  स्थान  कौन-कौन  से  बताये  हैं
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०
 डी०

 :  तथा  रूसी  विशेषज्ञों  ने  जो

 प्रारम्भिक
 प्रतिवेदन  दिया  है  उसके  अनुसार  कच्छ  शरर  काठियावाड़  प्रायद्वीप  तथा  वैम्बे  क्षेत्र  भारतवर्ष

 में एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां  तेल  गैस  पाई  जा  सकती  है  ।

 एस०  एस०  मोरे  :  क्या  महाराष्ट्र  के  जिलों  में  से  किसी  भी  जिले  का  सर्वेक्षण  किया  गया  है
 ?

 Tait  [- ०  डी०  मालवीय :  जी  नहीं

 fait  एस०  एस०  मोरे
 :

 क्या  भारत  सरकार  को  सूचना  दी  गई  है
 कि

 नागर  जिले
 में

 तेल  के

 निक्षेप  यदि  हां  तो  क्या  सरकार  ने  इसके  बारे  में  कोई  कार्यवाही  की  है
 ?

 श्री
 के०

 डी०  मालवीय
 :  यह  सब  दी  गई  सूचना

 के
 साधन  पर  निर्भर  करता  है  ।

 यदि  यह  किसी

 उत्तरदायी  व्यक्ति  दवारा  दी  गई  है  शौर  इससे  किसी  महत्वपूर्ण  बात  का  पता  चलता  है  तो
 इस  पर

 ध्यान

 दिया  जायगा  ॥

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  भारत  सरकार  को  जो  जानकारी  दी  गई  है  उस  पर  विश्वास
 किया  जा

 सकता  हैं  अथवा  यह  किस  प्रकार  जाना  जायेगा  ?

 श्री
 के०  डी०

 मालवीय
 :  सम्पूर्ण  देश  को  भूतत्वीय  दृष्टि  से  इस  प्रकार  बांटा  गया  है

 कि
 कहां-कहां

 तेल  की  खोज  की  जायगी  तथा  कहां-कहां  नहीं  की  जायगी  ।  दुर्भाग्य  से  महाराष्ट्र  ऐसे  क्षेत्र  में  पड़ता  है

 जहां  तेल  पाये  जाने  की  कोई  संभावना  नहीं  है  ।

 श्री  साधन  गुप्त  :  माननीय  मंत्री  ने  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  का  उल्लेख  किया  है
 ।

 क्या  यह  सच  नहीं

 है
 कि

 विशेषज्ञों  ने  sifaa  प्रतिवेदन
 भी

 दे  दिया  है  ?  ह

 wast  में



 ३  १९५६  मौखिक  उत्तर  Rolls

 श्री क०  डी०  मालवीय :  जी  हां  ।  कुछ  दिन  पूर्वे  ही  ।

 श्री  साधन  गुप्त
 :

 व्या  पश्चिमी  बंगाल  का  विशेषज्ञों  ने  सर्वेक्षण  किया  था  ate  यदि  हां  तो

 वहां तेल  मिलने  की  संभावना के  बारे  में  प्रारम्भिक  अथवा  अंतिम  प्रतिवेदन  में  कोई  उल्लेख  मिलता  है
 ?

 श्री  | / ह ५  डी०  मालवीय  :  दुर्भाग्य  से  फिर  वही  गलतफहमी  है  ।  रूसी  विशेषज्ञों ने  तेल  पाने की

 संभावना  के  बारे  में  किसी  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  नहीं  किया  है  ।  उन्होंने तो  देश  में  उपलब्ध  आंकड़ों और  निर्देशों

 की  जांच  की  थी  तौर  भारत  सरकार  को  यह  दिया  था
 कि  तेल  के  लिये  किस  प्रकार  वृहद

 गवेषणा  कार्य  किया  जाय  ।  किन्तु  इसके  अतिरिक्त  पश्चिमी  बंगाल  में  तेल  पाये  जाने  की  संभावना  है  ।

 लोहे  की  नालीदार  चादरें

 क  १९२२.  श्री  रेकाँग  किलिंग  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मनीपुर  में  पिछले  कुछ  महीनों  से  लोहे  की  नालीदार  चादरें  कन्ट्रोल  की

 दुकान  पर  नहीं  मिल  रही

 यदि  तो  इसके  क्या
 कारण  द

 मनीपुर  में  सरकारी  तथा  जनता  के  उपयोग  अथवा  खां  के  लिये
 कितनी  नालीदार

 लोहे  की  चादरों  की  अ्रावस्यकता

 (4)  नालीदार  चादरों  के  लिये  कितने  प्रार्थनापत्र  मनीपुर  सरकार  के  सम  क्ष  निलम्बित

 तौर

 मानसून  आरम्भ  होने  से  पूर्व  जनता  तथा  सरकार  की  झ्रावश्यकता  की  पूर्ति  करने  के  लिये

 सरकार  क्या  शीघ्रतर  कार्यवाही  करेगी  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  से  मांगी  गई  जानकारी  एकत्रित  की  जा

 रही  है  प्रौढ़  उचित  समय  पर  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 Tat  रिशांग  किलिंग  खड़े हुए

 tora  महोदय  :  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही
 a y  | ica

 श्री  feria  किशिंग
 :

 मैं  भ्रनुपूरक  प्रश्न  पुछना  चाहता  हूं  ।

 श्रिया  महोदय  :  अच्छी  बात  है  ।

 श्री  रीडिंग  किशन
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है
 कि

 इम्फाल  में  लोहे  की  नालीदार  चादरों  का  मूल्य
 चोर  बाजार

 में  १२०  रुपये  से  १५०  रुपये  तक  है
 ।
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ

 कि
 इम्फाल  में  कन्ट्रोल  से  मिलने

 वाली  चादरों  के  मूल्य  की  तुलना  में  यह  चोर  बाजार  का  मूल्य  तथा  कलकत्ता  का  बाज़ार  मूल्य  जहां  से
 कि

 इसका  किया  जाता  कैसा  है  ?

 दातार
 :

 मैंने  प्रभी  बताया  है  कि  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  बिल्कुल
 भी

 जानकारी  नहीं  है  ।  जब

 मुझे  कोई  जानकारी  नहीं  हैं  तो  इन  का  उत्तर  कैसे  दे  सकता  हूं  ।

 श्री  रीडिंग  किशि
 :

 मैंने  एक  sea  सूचना  प्रश्न  की  सूचना  दी  थी  ।  प्रायः  केवल  पत्र  लिखने  में

 भी  दो  दिन  लग  जाते  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  ऐसा  क्यों  कहते  हैं  कि  जानकारी

 एकत्रित  की  जा  रही  है  शौर  उचित  समय  पर  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  प्राय  इस  प्रकार  की

 बात  हुआ  करती  हैं  ।

 श्री  दातार
 :  यथाशीघ्र  हमें  जानकारी  मिल  रही  है  ।  हमें  कभी  तक  कोई  सूचना  नहीं  मिली है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  बहुत  से  सुझाव  रखे  हैं  मामले  की  पूरी  जांच  होनी  है  शौर  उसके  बाद  झपको

 उसको  सुचना
 दी  जानी  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 Rowe  ३  १९५९

 विक्टोरिया क्रास  का  दाताब्दी  समारोह

 * 9823,  श्री  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  इंगलैंड  में  होने  वाले  विक्टोरिया  क्रास  के  शताब्दी  समारोह  में  भाग  लेने

 के  लिये  उस  पदक  के  भारतीय  विजेताओं  को  निमंत्रित  किया  गया

 यदि  तो  भारत  की  ate  से  कौन-कौन  से  व्यक्ति  भाग  लेने  जा  रहे

 उनकी  areal  कौर  की  )  तथा  उनके  वहां  ठहरने  के  सम्बन्ध  में  उन्हें  क्या-क्या

 सुविधायें  दी  जा  रही  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  जी  हां  |

 तथा  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  [|  देखिये  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध

 संख्या  २६  |

 श्री  waa  दर्शन  :  इस  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  जो  ११  व्यक्ति  इंगलैंड  भेजे  जा  र  उन  में

 से  केवल  एक  ही  भूतपूर्व  सैनिक  है  ।  क्या  इसका  मतलब  यह  है  कि  जिन  ४२  भारतीयों को  विक्टोरिया

 क्रास  मिलने  का  सौभाग्य  प्राप्त  gar  था  इन  के  अतिरिक्त  बाकी  सब  स्वर्ग धाम  सिधार  गये  हैं  या  उनके
 न

 जाने  का  कोई  शआर  कारण  है
 ?

 सरदार  मजीठिया :  इस  वक्त  १७  आदमी  जिन्दा  जिनको  विक्टोरिया क्रास  मिला  था  ।  उन

 में  से  चार  ऐसे  जिन को  १९  १४-१८  में  विक्टोरिया क्रास  मिला  था  ।  वे  इतने  बूढ़े  हैं  कि  वे  जा  नहीं  सकते
 |

 दो  arent  ऐसे  जो  कि  फिजिकली  फ़िट  नहीं  हैं  ।  बाकी  ग्यारह  रह  गये  कौर  वे  जा  रहे  हैं  ।

 भोपाल  में  बेतार  का  ट्रांसमीटर

 1*  १९२४.  श्री  गिडवानी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  ज्ञान  है  कि  एक  रेडियो  ट्रांसमीटर  जो  पाकिस्तान

 भोपाल  में  प्रभी  हाल  में  हुए  साम्प्रदायिक  दंगोਂ  की  सुचना  देता  पकड़ा  गया

 यदि  तो  इस  मामले  में  तथ्य  क्या  कौर

 कया  कोई  पाकिस्तानी  जो  वहां  अस्थायी  अनुज्ञा  के  आधार  पर  थे  वहां  के  दंगे  में  भाग  लेने

 के  लिये  बन्दी  बनाये गये  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :  तथा  भोपाल  राज्य  पुलिस  ने  एक

 स्थानीय  रेडियो  विक्रेता  की  दुकान  से  एक  रेडियो  ट्रांसमीटर  पकड़ा  है  कौर  मामले
 की

 जांच  हो  रही  है
 |

 (a)  भोपाल  में  nit  हाल  में  हुए  दंगों  के  सिलसिले  में
 छः

 पाकिस्तानी  बन्दी  बनाये  गये  हैं
 ।

 श्री  गिडवानी
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  साम्प्रदायिक  दंगे  के  दौरान  में  कुछ  लोगों  ने

 ज़िन्दाबादਂ  के  नारें  लगाये  कौर  नंगी  तलवारों  का  प्रदर्शन  किया  ।

 दातार  :  यह  सच  है  कि  दंगों  ने  साम्प्रदायिकता का  रूप  ले  लिया  किन्तु  किस
 प्रकार

 के

 तारे  एवं  हुल्लड़बाजी  इसके  बारे  में  मैं  यहां  नहीं  बता  सकता  ।

 श्री  गिडवानी
 :

 क्या  उस  रेडियो  विक्रेता  के  जिसकी  दुकान से  वह  ट्रांसमीटर
 पाया

 गया  कोई  कार्यवाही  की  गई  यदि  हां  तो  वह  कार्यवाही किस  प्रकार की  थी  ?

 fait  दातार  उसको  बन्दी  बना  लिया  गया  है  शर  जांच  पुरी  हो  जाने  के  बाद  उसके  विरुद्ध  उचित

 कार्यवाही  की  जायगी  |

 अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर  २०८० ३  ee

 पंडित  सी०  एन०  मालवीय  :  तक  जो  जांच  हुई  है  उसके  आधार  पर  क्या  सरकार को

 उस  ट्रांसमीटर  की  हालत  एवं  उसकी  प्रसारण  शक्ति  का  ज्ञान  है
 ?

 श्री  दातार  :  यह  भी  जांच  का  मामला  है  ।

 श्री  सी०  डी०  पांडे  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यह  केवल  साम्प्रदायिक  उपद्रव  है  जब  कि

 कुछ  व्यक्तियों  ने  ज़िन्दाबाद  के  नारे  लगाये
 ।

 इसे  केवल  साम्प्रदायिक उपद्रव  ही  न  माना

 जाये  किन्तु  इसे  गम्भीर  विषय  माना  जाये
 |

 श्री  दातार
 :

 माननीय  सदस्य  मेरी  बात  बिल्कुल  नहीं  समझे
 ।
 मैंने  कहा

 कि
 यह  सच  है  कि

 साम्प्रदायिक दंगे  हुये  थे  |  किन्तु  मैंने  कहा  था
 कि

 किस  प्रकार  के  नारे  लगाये  गये  थे  यह  में  नहीं  बता

 श्री  सी०  डी०  पांडे
 :

 माननीय  मंत्री  ने  जो  कुछ  कहा  है  वह  मैँने  सुना  है  ।  उन्होंने

 के  नारे  लगाये  थे  |  फिर  भी  माननीय  मंत्री  कहते  हैं  कि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  केवल  यह  कहा  था  कि  वे  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  जानते  |  चूंकि  वे

 वहां  उपस्थित  नहीं  थे  वे  यह  नहीं  जानते  कि  ये  नारे  लगाये  थे  नहीं
 :

 श्री  गिडवानी  :  क्या  सरकार  कोई  जांच  करेगी  ?

 डक तक  फप

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 हिन्दी  व्याकरण

 1१८९८.  श्री  कृष्णा चाय  जोशी  :  क्या  ferent  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेसिक  हिन्दी  व्याकरण  का  संकलन  पूरा  किया  जा  चुका
 श्र

 यदि  तो  इसको  कब  तक  प्रकाशित  किया  जायेगा
 ?

 उपमंत्री  एम०  एम०

 रूपान्तर  को  भ्रान्ति  रूप  प्रदान  किया  जा  चुका  है  ।

 इसको  प्रकाशित  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 श्री  वी०  डी०  त्रिपाठी
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 विश्वविद्यालय अनुदान  आयोग  ने  सम्बद्ध  कालिजों  में  सेवामुक्त  अध्यापकों  के  लिये  ब्या

 नये  वेतन  क्रम  निर्धारित  किये  ark

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  नये  वेतन  क्रमों  को  लागू  करने  में  होने  वाले  व्यय  के

 ्  भाग  को  वहन  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ?

 उपमंत्री  एम०  एस०  :  सूचना  देनेवाला एक  विवरण

 लोक-सभा पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  ३०  |

 हीं
 नहीं  ।

 श्रमेरिका से सहायता से  सहायता

 1*  १६०९.  श्री  रामचन्द्र रेडडी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टेक्नीकल  कर्मचारियों  की  सेवाओं  के  रूप  में  ३१  १९५६  के
 तक  अमरीका

 मारी
 सहायता

 प्राप्त  हुई  भारतीय  मुद्राओं  में  उसका

 प
 कितना  और

 wast में



 २०८१  लिखित  उत्तर Tad  उत्तर  २  PEXR

 एसे  टेक्नीकल  कर्मचारियों  को  वेतन  तथा  wer  पारिश्रमिक  देने  में  भारत  द्वारा  ३१

 FeUg  तक  कुल  कितना  व्यय  किया  गया  है
 ?

 वित्त  मंत्री
 सी०  डी०  भारत-भ्रमेरिका  प्रविधिक  सहकारिता  कार्यक्रम

 के  अन्तर्गत  भारत  को  जिन  टेक्नीकल  कर्मचारियों  की  सेवायें  प्रदान  की  जाती  उन  पर  भ्र मे रिका  सरकार

 द्वारा  किये  गये  व्यय  का  कोई  भी  विवरण  भारत  सरकार  को  प्राप्त नहीं  होता  है  ।  इसलिये  भारतीय

 ्  में  उनका  कोई  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  ।

 भारत  में  नियत  किये  गये  भ्र मे रिकी  विशेषज्ञों  के  वेतन  ale  अन्य  पारिश्रमिक भारत  सरकार

 को  नहीं  देने  पड़ते  हैं
 |

 इसका  व्यय-भार  अमरीका  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाता  है
 |

 निगाहों  में  विदेशी  अभिरुचि

 1*  १९१२.  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उनका  नेशनल  ज्यौगरैफिक  मैगजीनਂ  geyy)  में  सिडनी  डी०

 रिप्ले  की  प्रचुर-मात्रा में  चित्रगुप्त  लेख  इंडियाज  नागा  कल्सी  की  are  श्रीकृष्ण  कियां

 गया  कौर

 नागा  क्षेत्र  में  विदेशी-हितों को  कार्य  करने  से  रोकने के  लिये  क्या  कार्यवाही की  जा

 रही
 है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  जी  हां

 सभी  आवश्यक  कार्यवाहियां  की  जा  रही  हैं  ।  परन्तु  उनका  ब्यौरा  देना  लोकहित  में  नहीं

 होगा ।

 टगस्टन

 1१६१४  श्री  बलवन्त  सिह  महता  :  व्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  टंगस्टन  केवल  राजस्थान  में  ही  पाया  जाता

 उसके  खनन
 को

 विकसित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 की

 जा  रही

 PUY  में  कुल  कितने  परिमाण  का  निर्यात  किया  गया  था
 ?

 संसाधन  मंत्री  क०  डी०  जी  नहीं  ।  कच्चा  टंगस्टन  राज

 स्थान के  अतिरिक्त पश्चिम  मध्यप्रदेश we  मद्रास  में  भी  पाया  जाता  है  ।

 पिछले  गिद्ध-काल  में  डिगना  खान  राजस्थान  सरकार  द्वारा  चलायी  जाती थी  ।  खनन

 कार्य  १९५४  से  बन्द  कर  दिया  गया  है
 |

 बिल्कुल नहीं

 सशस्त्र  सेना  क्यारियों  को  रियायतें

 ११६१४.  श्री  नम्बियार  :
 eat  लिसा  संगों  x  को  कागा  कसे  कि

 :

 क्या  यह  सच
 है  कि

 सैनिकों  श्रौर/श्रथवा  भूतपूर्व  सैनिकों  के  बच्चों  तथा  आश्रितों  को  दी  गयी
 दिक्षा  सम्बन्धी  छात्रवृत्तियां  शादी  सरकार  ने  वापस  लीं  हैं

 या  शीघ्र  ही
 वापस  लेने

 वाली

 यदि  तो  कब  से  कौर  किन  कारणों  से

 wast में
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 इन  रियायतों  के  वापस  लिये  जाने  का  राज्यवार  कुल  कितने  छात्रों  पर  प्रभाव
 र

 इन  में  कितनी  रियायतें  शामिल

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  से  यह  सूचना  एकत्र की  जा  रही  है

 लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 छावनी  यातायात  विनियम

 १७११.  चौधरी  मुहम्मद  शफी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 छावनी  क्षेत्रों  में  यातायात  विनियमों  को  तोड़ने  के  अ्रपराध  में  १  PEUN AT 32 से  ३१

 १९५६  तक  सदस्य  सेना  के  कुल  कितने  कर्मचारियों  का  चालान  किया  गया

 कितने  मामलों  में  दण्ड  दिया  गया  है
 ?

 उपमंत्री  प्रौढ़  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर

 प्राप्त होने  पर  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पेप्स  में  कल्याण-विस्तार  परियोजना

 1१७१२.  श्री राम  कृष्ण  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  द्वारा  राज्य  में  चलाई  गयी  विस्तार  परियोजनाਂ

 के  लिये  १९५५  के  अन्त  तक  पेप्सू  सरकार  द्वारा  कुल  कितना  दिया  गया  कौर

 इसी  भ्र वधि में  जनता  से  कल्याण  विस्तार  परियोजना  के  लिये  कुल  कितना  अंशदान

 प्राप्त  gat  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एस०  एम०  ) &, 28, K&o VT | रुपये  |

 2&2 3 G-8-3  रुपये  |

 पेप्सू  में  बहु-प्रयोजनीय स्कूल

 2192.0 3.0 ३.  श्री  राम  कृष्ण :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंचवर्षीय  योजना  sata  में  पेप्सू  में  कुल  कितने  बहु-प्रयोजनीय  स्कूलों  की  स्थापना

 की  जाने को
 भ्र ौर

 इसी  भ्र वधि  में  पेप्सू  राज्य  में  कुल  कितने  माध्यमिक  स्कूलों  को  दस्तकारी-स्कूलों

 परिवर्तित  कर  दिया  जायेगा  ?

 उपमंत्री  एम०  एस०  दास  )  १३  ।

 )  द्वितीय  योजना
 म

 कला  श्र  दस्तकारी  को  लागू  करने  के  लिये  १८  माध्यमिक  स्कूलों  को

 चना  जायेंगा  |

 जेट  युद्ध-विमानों  का  निर्माण

 1१७१४.  श्री रास  कृष्ण  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  में  जेट-युद्ध  विमानों  का  निर्माण  करने  की  योजना  को  afar  रूप  दिया

 जा  चुका  र

 यदि  तो  उसकी  मुख्य

 ब
 बातें  कया  हैं ?

 मूल  अंग्रेजी में
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 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :  यदि  seq  का  सम्बन्ध  विमानों
 के

 निर्माण

 से  ती  wt  नहीं
 ।

 set  उत्पन्न नहीं  होता

 मंत्रियों at  wed

 1१७१४.  श्री राम  कृष्ण  :  क्या  गृह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मंत्रियों  के  भत्तों  सम्बन्धी  नियमों  को  afer  रूप  दिया  जा  चुका  शौर

 यदि  तो  क्या  नियमों  की  एक  प्रति  लोक  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :

 ate  aren  है  कि  शीघ्र  ही  इन  नियमों
 को  अन्तिम  रूप  प्रदान  कर  दिया  जायेगा  कौर  उसकी  एक  प्रति  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी

 ।

 श्रीसीता  जातियों  ate  श्रनसचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  विशेष  श्रीवास-योजना

 1१७१६.  श्री राम  कृष्ण  :  नया  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  अ्रवधि  में  अनुसूचित  जातियों  भ्रनुसूचित  ख़ादिम

 जातियों के  लिये  योजना  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  चका  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 नहीं  ।  इस  योजना  की  ब्योरे  की  बातों गृह-काय  मंत्रालय  में  मंत्री

 को  अभी  afar  रूप  दिया  जा  रहा  है  |

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 हिमालय  पर्वतारोहण  संस्था

 १७१७.  श्री  भक्त  ददन  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  दिनों  पहले  हिमालय  पर्वतारोहण  संस्था  दार्जिलिंग  में  प्रशिक्षण

 प्राप्त  करते  हुये  हिमाचल  प्रदेश  के  एक  प्रशिक्षार्थी  का  किस्मत  देहान्त  हो  गया

 यदि  तो  उसकी  मृत्यु  किन  परिस्थितियों  में  हुई  प्रौढ़  उसकी  जान  बचाने  के  लिये  क्या

 प्रयत्न  किये  आर

 भविष्य में  इस  प्रकार  की  घटनाओं की  रोकथाम  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की
 जा

 रही है

 प्रतिरक्षा संगठन  मंत्री  :  ate  हिमाचल  पर्वतारोहण  दार्जिलिंग

 जो  एक  प्राइवेट  पंजी-वद्ध संस्था  पता  चला  है  कि  नवम्बर  LEVY  के  भ्रन्तगंत  एक  व्यवहारिक

 रोहण  पाठ्यक्रम  में  जो  दारजिलिंग  नगर  से  बहुत  दूर  किया  गया  था  हिमाचल  प्रदेश  का  एक  प्रशिक्षार्थी

 arene  शिविर  में  जो  १४,०००  फूट  की  ऊंचाई  पर  था  यकायक  बीमार  पड़  गया  |  बीमारी  का  प्रधान  कारण

 ऊंचाई  समझी  गई  इसलिये  वह  निचले  शिविर  में  भेज  दिया  गया  ।  निचले  शिविर  में  पहुंचने  के  बाद

 ऐसा  मालूम  हुआ  कि  वह  हो  रहा  किन्तु  यकायक  उसकी  दशा  बिगड़ने  लगी  कौर  वह  बेहोश

 हो  गया
 ।

 अरब  वह  नीचे  लाया  गया  दौर  उसकी  चिकित्सा  की  मई  किन्तु  श्रभाग्यवद  दिनांक  २  दिसम्बर

 PeR4  को  प्रातःकाल  के  समय  गेजिंग  नामक  स्थान  पर  उसका  देहान्त  हो  गया  |

 ऐसा  पता  चला  है  कि  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं से  बचने  के  लियें

 संस्था  प्रत्येक  सम्भव  सावधानी  बरत  रही
 लेकिन  पर्वतारोहण  ्  या  श्रमिकों  सै

 इस

 प्रकार
 की  दुर्घटनायें  सबंधी  नहीं  निकाली  जा  सकतीं  ।

 tar  धंप्रेजी  में
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 fast चयन

 1१७१८.  श्री  बलवन्त  सिह  महता
 :

 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वेज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रूसी  खनन  विशेषज्ञों  का  एक  दल  जांच  करने  उनके  सम्बन्ध  में

 प्रतिवेदन  देने  के  लिये  जावर  खानों  भेजा  गया

 यदि  तो  इन  खानों  का  विकास  करने  भ्र ौर  वहां  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  सम्बन्ध

 में  उन्होंने
 नि

 जो  सिफारिशें  की  हैं  उनकी  मुख्य  बातें  कया

 क्या  उनका  प्रतिवेदन  च  सदस्यों  को  उपलब्ध  किया  कौर

 यदि  तो  कब  ?

 संसाधन  मंत्री  क्र  डी०  जी  तीन  रूसी  विशेषज्ञों कौर  एक

 दुभाषिये  के  एक  दल  ने  %E-2-4R  से  २३-१-५६  तक  जावर  खानों  का  दौरा  किया  था  ।

 रूसी  विशेषज्ञों  द्वारा  की  गयी  मुख्य  सिफारिशों  का  सम्बन्ध  धातु-प्रस्तर के  परिमाण

 प्र  उसमें  धातु  के  औसत  चक्क  धातु-प्रस्तर  के  वेतनमान  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  जस्ता

 स्पेक्टर  की  स्थापना  करने  से  है  ।

 श्र  प्रतिवेदन  की  एक  उसमें  की  गयी  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  निर्णय

 किये
 जा

 चुकने  यथा  समय  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 राष्ट्रीय अल्प  बचत  आन्दोलन

 1१७१९.  श्री  सी०  श्रार०  नरसिंह  :
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 :

 )  क्या  राष्ट्रीय  seq  बचत  आन्दोलन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  भाग्यशाली  क्रेता द्र ों  को

 लाभांश-पुरस्कार  देने  का  कोई  प्रस्ताव  किसी  समय  प्रस्तुत  किया  गया  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  gar
 ?

 1
 राजस्व  site

 प्रतिरक्षा
 व्यय  मंत्री  चन्द्र

 :  कौर
 सरकारी बन्ध  पत्रों

 में  कुछ  भ्रंश  तक  लाटरी  की  प्रथा  को  लागू  करने  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  द्वारा  एक  से  भ्रमित  aaa

 पर  विचार  किया  गया  है  परन्तु  वित्तीय  site  नैतिक  पर  उसका
 समर्थन  करना  संभव  नहीं

 +
 gat  ट  ||

 दिक्षा-मंत्रालय में  पदाधिकारी

 1१७२०.  चौधरी  मुहम्मद  काफी
 :

 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 शिक्षा  मंत्रालय  के  कुल  कितने  पदाधिकारियों ने  १  १९५५ से  ३०  ee G4

 तक
 की

 अवधि  में  अपने  पदों  से  पदत्याग  किया  att

 इनके  कारण  क्या  हैं
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  :  १४

 व्यक्तिगत  कारणों  कंवल  एक  afrard  नौकरी  की  शर्तों  से  संतुष्ट  नहीं  था
 ।

 sash  में



 Rosy  लिखित  sa  ३  ae OS

 सोवियत  रूस  से  पुस्तकों  का  श्रमदान-प्रदान

 1१७२१.  श्री  डी०  सी०  फार्मा
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सोवियत  रूस  का  राजकीय  लेनिन  पुस्तकालय  द्वारा  भारत  की  उच्चतर  शिक्षा

 संस्थानों  ate  वैज्ञानिक  संस्थाओं
 से

 पुस्तकों  का  श्रादान-प्रदान  किया  जाता

 यदि  तो  इन  संस्थानों  wie  संस्थाओं  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एस०  कौर  इस  समय  कोई  इस  प्रकार  का

 नियमित  श्रमदान-प्रदान  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  सोवियत  रूस  के  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  ने  मास्को  स्थित

 भारतीय  दूतावास  के  जरिये  से  भारत  सरकार  से  राजकीय  लेनिन  पुस्तकालय  के  उपयोग  के  लिये  भारत

 के  वानस्पतिक  सर्वेक्षण  के  PEK  के  बाद  वार्षिक  प्रतिवेदनों  के  लिये  श्रीराम  किया  था  ।  क्योंकि  यह

 प्रतिवेदन  प्रतिबन्धित प्रकाशन  नहीं  हैं  कौर  इनमें  केवल  वैज्ञानिक  ate  प्रविधिक  सूचनायें  ही  रहती

 इसलिये इनको  श्रमदान-प्रदान  के  आधार  पर  भेज  दिया  गया  है  ।  राजकीय  लेनिन  पुस्तकालय  से  इसी  प्रकार
 क

 प्रकाशनों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  उसके  पश्चात्  हमको  सोवियत  रूस  के  राजकीय  लेनिन  पुस्तकालय

 से  सोवियत  रूस  श्र  भारत  सरकार  के  बीच  राजकीय  प्रकाशनों  के  श्रमदान-प्रदान की  एक  प्रस्थापना

 भी  प्राप्त  हुई  है  ।  इस  प्रस्थापना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 भतत्वीय  सब क्षण

 1१७२२.  श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  परिचित  बंगाल  में  हुगली  जिले  के  काहिरा

 नामक  ग्राम  में  श्री  नगेन्द्र नाथ  पाल  के  मकान  के  एक  हिस्से  के  एका-एकी  गिर  जाने  से  जो  गड्ढा  बन

 गया  है  उसमें  से  दिसम्बर  १९४५५  से  गहरा  wat  निकल  रहा  है  ;

 ७

 ह

 सी  TANNA  समधिन  दत  इसा  दवात  की

 जाय

 मॉ  लिए  नहा

 भा  atk

 जांच  की  उपपत्तियां कया  हैं  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री
 |/ हू ०

 डी०  से  काचिरा  ग्राम  में
 क

 सम्बन्ध में  १४  १९४५५  को  41,  बाजार  पत्रिकाਂ  में  जो  समाचार  प्रकाशित  BAT
 उसक

 सिलसिले  में  उक्त  क्षेत्र  की  जांच  के  प्रदान  पर  विचार  करने  के  लिये  हुगली  जिले  के
 जिलाधीश

 कौर  समा

 हर्ता  से  एक  प्रतिवेदन प्राप्त  gar  है
 ।

 जिलाधीश  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  के  अनुसार  गड्ढे
 का  व्यास  लगभग

 डेढ़  फुट  गहराई  नौ  Ge
 थी

 कौर  १९४५  के  भ्रान्ति  सप्ताह  में  उसमें  से  जो
 धुनों  निकला

 था  वह  प्रतीक  गहरा  नहीं  था
 ।

 सुबह  के  समय  केवल  कुछ  धूमिल  वातावरण  सा  बन  गया  था
 |  उस

 भर  दिया  गया  है  कौर  धूमें  नहीं  निकल  रहा  है  ।  अगली  जिले  के  जिलाधीश  का  ख्याल

 है  कि  चूंकि  वातावरण  बहुत  ठंडा  था  गड्ढे  के  भीतर  भूमि  की  प्राकृतिक  गर्मी  थी  इस  कारण  गड्ढ

 से  साफ  निकल  रही  थी  ।

 भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  की  राय  के  ्य  इस  घटना  जांच  आवश्यक

 नहीं है  ।

 पश्चिम  बंगाल  को  waar

 1१७२३.  श्री  बी०
 कण

 दास  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 १९५५-५६
 में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  ऋण  शौर  अनुदान  के  रूप

 म
 कुल  कितनी

 धन

 राशि  आवंटित की  कौर

 wast  में



 रे  म  १९५६  लिखित  उत्तर  २०८६

 वह  धन  राशियां  कौनसी  हैं  जिन्हें  कि  योजनाओं  के  अभाव  में  व्यय  नहीं  किया  जा  सका  है
 ?

 और  सैनिक  व्यय  मंत्री  ato  कौर  जानकारी

 एकत्रित  की  जा  रही  है  भ्र ौर  उपलब्ध  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 इंजीनियरिंग  कौर  प्रविधिक  प्रशिक्षण  संस्था

 1१७२४.  श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बांधों  शर  पुश्तों  के  निर्माण  कार्य  को  संभालने की  योग्यता  रखने  वाले  अहं

 विज्ञों  की  कमी  को  पूरा  करने
 के

 लिये  देश  के  मेधावी  युवकों  को  विभिन्न  स्तरों  पर  प्रशिक्षण  देनें  के  लिये

 कोई
 इंजीनियरिंग

 झर  प्रविधिक  sire  संस्था  खोली  गई  कौर

 यदि  तो  वह  किस  स्थान  में  खोली  गई  है  कौर  उस  ने  अब  तक  क्या  प्रगति  की  है
 ?

 t feta  उपमंत्री  एम०  एम०  कौर  आवश्यक  जानकारी  देने  वाला

 एक
 विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ११,  भ्रनुबन्ध  संख्या  ३१ ]

 तम्बाकू

 1१७९४.  श्री राम  कृष्ण  :  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 /

 पेप्सू  के  मोहिन्दर गढ़ जिले  में  Paug  से  १९४५६  तक  प्रत्येक  में  जितनी  कमी

 तमाखू  की  खेती  की  गई  थी  उसका  क्षेत्रफल  कितना  कौर

 १९५१ से  LEX  तक  प्रत्येक  वर्ष  में  पर  चूंगी  शुल्क  के  रूप  में  कितना  धन  वसूल
 या  गया है  ?

 के 1
 राजस्व  कौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  aren  चन्द्र  पे

 गढ़  जिले  में  PEXL-R  से  PEKN-YE  तक  प्रत्येक  वर्ष  में  जितनी  भूमि  में  ry) i a  की  खेती  की  गई

 उसका  क्षेत्रफल  ite  उस  अवधि  में  तमाखू  पर  लगाये  गये  केन्द्रीय  चुंगी-शुल्क
 के  रुप  में

 वसूल  किया

 गया  राजस्व  इस  प्रकार  है
 —

 ay  क्षेत्र  में ५४  शल्क  राशि
 eee है  हे

 रुपय

 FERL-KR  ३२७  २६,१५०

 १९५२-४३  ge  PCR

 SeYR-"v  wey  2,080

 PEYV-RY  भू  2,08,  840

 १९५५-४६  wal  पूरा  नहीं  हुमा  है  2, FS, EVE  (२९

 १९४५६  TH)

 सोमा-शल्क  विभाग

 1१७९६.
 श्री  फ्रैंक  मन्थनी

 :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 ~
 (¥)  नान

 लक
 विभाग  में  १९४५४  ray  में  श्रांगल-भारतीयों के  लिये  कितने पद  रक्षित

 ;  कौर

 (a  उक्त  अवधि  में  उनके  द्वारा  कितने  पदों  की  पूर्ति  की  गई  थी
 ?

 अंग्रेजी  में



 २०८1७  लिखित  उत्तर  ३  ReXg

 कौर  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  अरुण चन्द्र
 ax

 2EUv A म॑  PeUY  म

 _

 9  2
 रक्षित  किये  गये  पदों  की  संख्या  दे  ध

 नियुक्तियां किये  गये  पदों  की  संख्या  2  9

 alfa  जातियों  शादी  के  लिये  छात्रवृत्तियां

 1  १७२७.  मुल्ला  श्रबदुल्लाभाई
 :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मध्य

 प्रदेश

 के  तीन  वर्गों  में  से  प्रत्येक  ख़ादिम  भ्रनुसूचित  जातियों
 ate

 अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  छात्रों

 को  १९५५-५६  में  दी  गई  छात्रवृत्तियों  की  कुल  राशि  कितनी  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०

 दी  गई  छात्रवत्तियीं  की  राशि

 सख्या

 (१)
 ख़ादिम

 प्राचीन  जातियां (IST  %,05%  ३२,१३६-११-०

 (२)  जातियां  पर्  रुपय  ३६,६०४-  ०-०

 EVE  BRO (३)  aa  पिछड़े वर्ग  ७६

 योग  १४  रुपय  १०,८०,३४४५-७-०

 उच्च  माध्यमिक कौर  उपाधि
 दिक्षा

 1१७२८.  श्री  ato  डी०  त्रिपाठी  :  क्या  frat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  उच्च  माध्यमिक  site  उपाधि  शिक्षा  सम्बन्धी  अपनी  नई  योजना

 की  क्रियान्विति  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 जिन  राज्यों  ने  इस  नई  योजना  को  प्रारम्भ  करने  का  निश्चय  किया  है  उनके  नाम  क्या  हैं
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  विभिन्न  कार्यवाहियां इस  प्रकार  ह

 (१)  योजना  की  सिफारिश  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  six  सम्बन्धित  अधिकारियों
 से

 की

 ई  है  ॥

 (२)  उच्च  माध्यमिक  अवस्था  (  १४-१७)  के  पाठ्यक्रमों  के  प्रारूपों  को  अन्तिम  रूप
 दे

 दिया  गया

 है  ate  इस  अवस्था  में  उन्हें  चालू  करने  के  प्रदन  पर  विचार  करने  के  लिये  सम्बन्धित  भ्र धि कारियों  को

 परिचालित कर  दिया  गया  है  ।

 (३)  केन्द्र  को  दूसरी  बातों  के  साथ-साथ  नई  योजना  के  चालू  किये  जाने  के  सम्बन्ध म
 परामर्श

 देने  के  लिये  afer  भारतीय  माध्यमिक  शिक्षा  परिषद्  स्थापित  की  गई  है
 ।

 (४)  योजना  को  आरम्भ  करने  के  लिये  वित्तीय  सहायता  के  लिये  सम्बन्धित  अधिका  रियों  के

 अनुरोधों  पर  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  विचार  किया  जायेगा  ।

 राज्य  सरकारों  से  आवश्यक  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  बाद में  उपलब्ध की

 जायेगी

 राष्ट्रीय  धधिछात्रवत्तियां

 1१७२९.  डा०  सत्यवादी  :

 ray  feet

 त्री यह

 aah  दो  ददा  करर  हि

 ग

 हक  किल
 विषयों  के  लिये  राष्ट्रीय  गवेषणा  afaarsrataar  दी  गई  हैं

 मूल  भ्रंग्रेजी में
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 शिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  )  :  ब तक  दी  गई  सात  राष्ट्रीय  गवेषणा  अझधिछात्र

 पत्तियों  में  से  चार  रसायनशास्त्र के  दो  भौतिकशास्त्र  के  लिये  ate  एक  गणित  के  लिये  है  ।

 के  प्रादेशिक सकल

 1१७३०.  डा०  सत्यवादी  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मुद्रण  के  विभिन्न  प्रादेशिक  स्कूलों  में  इस  समय  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  प्रदिक्षार्थियों  की

 संख्या  राज्यवार कितनी

 उनमें  अनुसूचित  जातियों  के  विद्याथियों  की  संख्या  कितनी  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  इस  समय  मद्रास  स्थित दर्द  ष्  iw  त  मुद्रण  प्रौद्योगिकी

 प्रादेशिक  सकल  ही  कार्य  कर  रहा  है  ।  उक्त  सकल  में  ७२  छात्र  प्रशिक्षण प्रा  प्त  कर
 ap

 रहे  हैं  उनका

 राज्यवार विभाजन  इस  प्रकार  है
 :--

 मद्रास
 a

 ६७9

 मसूर  २

 अ्रान्ध्र  ्

 त्रावणकोर-कोचीन

 योग  ७२

 नला  Seemed

 एक

 लाभों  का  प्रेषण

 19७३१.  श्री  क्०  पी०  त्रिपाठी  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 संगठित  उद्योग  के  उस  aries  लाभ  का  जो  कि  श्र-भारतीय  राष्ट्र जनों  को  प्राप्त  होता

 कितना  प्रतिशत  भाग  भारत  के  बाहर  भेजा  जाता

 उक्त  लाभ  की  प्रतिशतता  उन  देशों  से  प्राप्त  हुये  लाभ
 की

 तत्स्थानी  प्रतिशतता  की  तुलना

 में  कैसी  ak

 किसी  विशिष्ट  वर्ष  के  अथवा  लगातार  वर्षों  के  कया  हि  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  सी०  डी०  से  (7)  भारत  के
 संगठित  उद्योग

 के  लाभों की

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  पिछले  पांच  वर्षों  में  निजी  पूंजी  के  विनियोग के
 कारण  जो  राशियां  प्राप्त

 हुई  तथा  जिनका  भुगतान  किया  गया  उनके  दो  विवरण
 संलग्न  हैं  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध

 संख्या  ३२  ]  यह  mace  नहीं  है  कि  जो  लाभ  वास्तव  में  भेजे  गये  हैं  वह  उसी  वर्ष  की  राय  में  से

 भेजे
 गये

 हों  कौर  संभव  है  कि  उसमें  संचित  लाभ  भी  सम्मिलित  हों  ।

 साहित्य  अकादमी

 १७३९२.  श्री Ho  सो०  सोनिया  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  साहित्य  अकादमी  के  लिये  स्थायी  नियम  कौर  उपनियम  बनाने  के  लिये

 एक  समिति  बनाई  गयी  थी

 यदि  तो  यह  समिति  कब  बनाई  गयी  थी

 इस  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 Qezt  ९  लिखित
 उत्तर

 क्या  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  शौर

 यदि  तो  उस  ने  श्रकादमी  के  नवीन  संगठन  के  बारे
 में

 कौन-कौन  सी  सिफारिशें  की  हैं  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  जी

 Peuv

 यह  समिति  अकादमी  के  निम्नलिखित  सदस्यों  द्वारा  बनी  है  :

 श्री  जवाहरलाल नेहरू
 डा०  एस०

 मौलाना  अबला  कलाम

 सरदार  के०  एम०  पाणिकर

 श्री  नमक्कल  ayo  रामलिंगम पिल्लई

 महामहोपाध्याय  पी०  वी०  काणे

 16  डा०  हज़ारी  प्रसाद  द्विवेदी

 श्री  पी०  लक्ष्मीकान्थम

 श्री  उमाशंकर  जोशी

 go  श्री  जैनेन्द्र  कि

 र  श्री  अ्रनादा शंकर  रे

 प्रो०  करार  डी०  एस०  दिनकर

 23  डा०  डी०  एम०  सेन

 १४  श्री  वैंक्टारमय्या

 eo  डा०  बाब्राम  सकसेना

 र्  श्री  नीलामणी  फूकन

 शर  (5).  समिति  की  रिपोर्ट  साहित्य  अकादमी at  प्राप्त हो  गई
 थी  ।  अकादमी  के

 भ्र स्थायी  नियमों  के  सम्बन्ध  में  समिति  की  सिफारिशों  साहित्य  श्रकादमी  की  PEYV-LY  की  वार्षिक  रिपोर्ट

 के  परिशिष्ट  चार  में  सम्मिलित  जिसकी  प्रतिलिपि  लोक-सभा  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।  इस  समिति

 ने  साहित्य  झ्र का दमी  के  पुनर्गठन  के  लिये  कोई  सिफारिश  नहीं  की  ।

 ढलाई  खड़गपुर

 1१७३३.  श्री  केशव  आयंगार  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 खड़गपुर  के  ढलाई  स्कूल  में  इस  वर्ष  के  प्रत्या स्मरण  पाठ्यक्रम  में  प्रवेश  पाने  के  लिये  मैसूर

 राज्य से  भ्रावेदन  करने  वालें  छात्रों  की  संख्या क्या

 चूने  गये  छात्रों  की  संख्या  कया  कौर

 क्या  झ्रावेदकों  में  कोई  महिला  छात्रायें
 भी

 हैं  ate  क्या
 इस

 स्कूल  में  कोई  महिला  छात्रायें

 भी  है
 ?

 उपमंत्री  एम०  एस०  श्र  वित्तीय  वर्ष  RPEYN-LR  में
 चलाये

 गये  तीन  मास  के  चार  पाठ्यक्रमों  के  लिये  मैसुर  राज्य  से  as  ग्रा वे दक  थे  कौर  उनमें  से  तीन  चुने  गये

 थे  ।  चौथा  पाठ्यक्रम wa  भी  जारी  है  ।

 नहीं

 मूल  wast  ड्



 ३  ee Oo  २०९०

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  ठेके

 2oRv  श्री  अमर  सिह  डामर  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १

 fey  से  निर्माण-कार्यों  के  लिये  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  कितने  भिन्न-भिन्न  प्रकार  क  ठेके  प्रचलित  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  अ्रपेक्षित  नीचे  दी  जाती  है  :

 समस्त  ४  सम्बन्धी  ठेके  ।

 नाप-जोख  सम्बन्धी  ठेके  ।

 (१)  छोटे  निर्माण  तथा  मरम्मत  सम्बन्धी  शर्ते  वाले  ठेके  ।

 (२)  प्रतिशत दर  वालें  ठेके  ।

 (3)  मद  की  दर  वालें  ठेके  ।

 ७»  ब ७
 (४)  वस्तुयें  या  फर्नीचर  की  रसद  देने  सम्बन्धी  दरों  h  ठक

 (५)  इंजीनियर  भण्डार  से  सम्बन्धित  टेण्डर  तथा  ठेके  ।

 विदेशी  धर्मप्रचारक

 1१७३४. श्री  बादशाह  गुप्त  :  क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  भारत  में  विदेशी

 धर्मप्रचारकों की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  ?

 गृह-कार्य
 मंत्रालय  में  मंत्री  :  १  जनवरी  PEUYy  तक  पंजीबद्ध  विदेशी  धर्म-प्रचारकों

 की  संख्या  देनेवाला  विवरण सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध
 संख्या  ३३

 अंदमान  द्वीपसमूह  में  बसने  वाले  भारतीय

 1१७३६.  श्री  शिवनंजप्पा  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मभ्रंदमान  श्र  निकोबार  द्वीपों  के  विकास  wie  श्रौपनिवेद्ीकरण  के  लिये  भारत  सरकार

 द्वारा  बनाई  गई  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रंतगंत  इन  द्वीपों  में  बसने  के  लिये  दक्षिण  भारत  के  राज्यों

 से  चुने  गये  कृषक  परिवारों  की  संख्या  क्या

 सरकार  द्वारा  उन्हें  क्या  सुविधाएं  दी  गई  श्र

 इस  योजना  का  अनुमानित  व्यय  कितना  है
 ?

 गृह-कार्य
 मंत्रालय  में  मंत्री  नत्रावनकोर-कोचीन  राज्य  से  ७०  कृषक

 |  |

 (१)  धान  की  खेती  के  लिये  कृषि  योग्य  बनाई  गई
 पांच  एकड़  भूमि  भर  घरेलू

 उद्यान  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिये  लगभग  इतनी  ही  बिना  साफ
 की

 हुई  पहाड़ी  भूमि  ॥

 (२)  मकान  हल  बर्तन  कौर  बीज  कौर  खाद  खरीदने  के  लिये  2, \930®

 रुपये का  वापस  लिया  जाने  वाला  ऋण

 (३)  प्रथम  वर्ष  में
 ८

 मास  के  लिये  a  द्वितीय  वर्ष  में
 ४

 मास  के  लिये  ७०  रुपये  प्रति

 मास  की  दर  से  निर्वाह-भत्ता  के  लिये  १,०५०  रुपये  का
 अनुगृहीत  भ्रनुदान

 यात्रा  भत्ता  ।

 tee Re
 लाख  रुपये  ।

 मूल
 कीजो

 मे



 Yok?  ३  १६५६

 Sort | हि  पुरा  में  स्कूल-भवन  के  निर्माण  के  लिये  अनुदान

 1१७३७.  श्री
 बीरेन  दत्त

 :
 क्य  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 क्या  त्रिपुरा में  किसी  गैर-सरकारी हाई  स्कूल को  भवन  निर्माण
 के  लिये  नकद  अनुदान

 प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  कितनी
 राशि  दी

 गई  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  (Sto  एम०  एम०  :  हां  ।

 १२,४००  रुपये  |

 त्रिपुरा  के  छात्रों  को  सहायता

 1१७३८.  श्री  बीरन  दत्त  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEXA-US  में  विदेशों  में  प्रयत्न  करने  के  लिये  त्रिपुरा  के
 कितने  छात्रों को  सहायता

 प्राप्त  कौर

 उनके  अ्रध्ययन  के  विषय  क्या  हैं
 ?

 उपमंत्री  एम०  एम०  :  जानकारी  एकत्रित की
 जा

 रही  है  भ्र ौर  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 उड़ीसा का  इतिहास

 Toe.  श्री  संगण्णा  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक्टर सच
 Ho

 मेहताब  की  अध्यक्षता  में  उड़ीसा  का  इतिहास  लिखने  के  लिये
 केन्द्र

 से  कोई  सहायता  मांगी  गई

 यदि
 तो

 उसके  परिणाम  क्या  हैं
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 जाली  वारंट

 1१७४०.  श्री  बीरेन  दत्त
 :

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  PeyuY  में  ्र गर तला  में  कुछ  पुलिस  पदाधिकारियों ने  कुछ

 व्यापारियों  की  तलाशी  के  लिये  जाली  वारंट  जारी  किये

 यदि  तो  श्रपराधी  ठहराये  गये  व्यक्तियों
 को  दण्ड  देन ेके  लिये  क्या  कार्यवाही की

 गई  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :

 नहीं
 ।

 meq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 ह अथना भ्  में  पाई  गई  वस्तुयें

 1१७४१.  श्री  भीखा भाई  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  राज
 ण
 यग  नर छापता  वर

 बांसवाड़ा  में  प्रर्थना  स्थान  पर  पाई  गई  वस्तुयें  पूर्वे मौर्य

 युग  की

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  क्या  कोई  खुदाई  का  काम  प्रारम्भ  किया  गया

 यदि  तो  इस  खुदाई  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  एम०  एस०  )  जांच  की  जा  रही  है
 ।

 न्नामानू

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सेना  को  दुग्धद्ञालाय॑

 Rev  डा०  रामा  राव :  व्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  ३१  ge4¥e wl को  पढ़ें  गये  तारांकित

 प्रशन  संख्या  १००४  के  उत्तर  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  ST  करेंगे कि

 सेना  की  दुग्धशालाओं  के  बछड़ों  को  व्यक्तिगत  कृषकों  में  निशुल्क  बांटनें  क़ा  तरीका  alk

 साधन  क्या  कौर

 qe  गये  कुल
 ४,०००  बछड़ों में  पैरों  और  मद्रास के  कृषकों  को  निशुल्क  कितने  बछड़े

 दिये  गय े?

 उपमंत्री
 :  फालतू  बछड़े  प्राप्त  करने में  अभिरुचि

 रखने  वालें  व्यक्तियों  को  पहले  से  ही  सम्बन्धित  दुग्धशाला  के  प्रभारी  पदाधिकारी  को  प्रत्यक्ष  रुप  से  अपनी

 मांग  भेजनी  होती  है  भ्र ौर  ट्ग्धशाला  में  जा  कर  ही  उन्हें  लेना  होता  है  |

 कोई  नहीं  क्योंकि  ais  शर  मद्रास में  कोई  ऐसा  मिलिटरी  फार्म  नहीं  है  जहां  ढोर  रखे

 गैस  हु

 एशिया  तर  अ्रफ्रीका  के  विद्यार्थी

 1१७४३.  श्री  गार्डिलिगन  गौड  नया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  की  विभिन्न  छात्रवत्ति  योजनायें  के  अधीन  भारत  के  विभिन्न  विश्वविद्यालयों

 में  एशिया  भ्र ौर  भ्र फ़ीका  के  कितने  विद्यार्थी  भ्रध्ययन  कर  रहे

 यह  विद्यार्थी  किन-किन  देशों  के

 इन  विद्याथियों  कौन  से  शिक्षा  पाठ्यक्रम  लिये  भ्र ौर

 भग  उन्हें  यहां  ठहरने  पर  जिन  नियमों  तथा  विनियमों  का  पालन  करना  पड़ता  है  तो  वे

 हं
 >

 Theat  उपमंत्री  एम०  एस०  से  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर
 रखा  जाता  है  [  देखिये  परिशिष्ट  ११,  झ्रनुबन्ध  संख्या  २४  |

 प्रादेशिक  सेना

 1१७४४.  श्री  गार्डिलिगन  गौड़  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  राध  शौर

 मंसूर  राज्यों  के  कितने  सरकारी  कर्मचारी  प्रादेशिक  सेना में  भर्ती  हुए  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  स्रोत  के  १८  सरकारी  कर्मचारी  रखे ंमैसुर  राज्य  के

 १८  सरकारी  कर्मचारी  प्रादेशिक  सेना  में  भर्ती  हुए  हैं  ।

 पलिस  की  मोटर  गाड़ियां

 29vy,  डा०  सत्यवादी :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 सकी

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  पुलिस  के  घोषित  पदाधिकारियों  द्वारा
 प्रयोग

 में  लाई
 जाने

 वाली
 सरकारी  मोटर  गाड़ियों में  पेट्रोल  की  खपत

 के  लेखे  का  परीक्षण
 करते  समय  केन्द्रीय  राजस्व  यहां

 मल  Bast में



 20€3  लिखित  उत्तर  गुरुवार  ३े  REUSE

 पाल  ने  Re¥s  से  FEXQ  दिल्ली  पुलिस  के  कतिपय  उच्चाधिकारियों  के  नाम  सरकार  को देय  बड़ी-बड़ी

 राशियां  निकाली

 यदि  तो  उन  पदाधिकारियों  के  नाम  कौर  उनसे  कुल  कितनी  राशि  प्राप्त  की

 जानी  @)

 क्या  इन  पदाधिकारियों  से  पैट्रोल  की  खपत  की  देय  प्राप्त  कर  ली  गई  है

 )  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  स

 एंगे

 जनवरी  १९५३  के  पश्चात  पैट्रोल  की
 खपत

 के  सम्बन्ध

 में  ऐसी  कोई  झर  जांच  की

 यदि  नहीं  ज  म  ज

 व

 x d q  वाल  को  ऐसी  जॉन  करने  के  लिये  कब  कहा  जायेगा

 |  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  ११,  श्रतुबन्ध  संख्या  ३५

 नहीं  ।

 (7)  सम्बन्धित  पदाधिकारियों  द्वारा  प्रस्तुत  कुछ  श्रम्यावेदन  सरका  के  विचाराधीन  हैं  ।

 हां  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 स्वविवेक  निधि

 १७४६.  श्री  wea  दर्शन  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  दिक्षा  मंत्री  की  निधिਂ  में  से  कुल  कितनी  रकम

 के  स्वीकार  किये

 PEYY-LE  में  किन-किन  कामों  के  लिये  श्रमदान  दिये

 PENS  ५७  के  लिये  इस  निधि  के  वास्ते  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०

 रुठ  १  ५०,195  २६००० PERL-YR

 PEYR-YF  Bo  2,2, 445-0-0

 PeuR  yy  रुठ  2,25,  UY  ३-८०

 १९  UV Y  रु०
 २,  ४९  9  ए  ४-0०

 PEXY-LG  Bo  CY, 2CE-3-

 इसका  उद्देश्य  ऐसी  संघों  कौर  व्यक्तियों को  प्राचीन  सहायता  देना  जो  कि

 शिक्षा  तथा  सांस्कृतिक  क्षेत्र  में  उपयोग  लड़ाया
 परन्तु  स्थायी  सहायता  पाने  योग्य गर्ग  प्रयोगों  का  कार्य  कर  रहे  परन्तु

 नहीं
 हैं  ।

 रु०  YYo,ooo  |

 घ  बच्च

 1१७४७.  सरदार  इकबाल  सिंह :  क्या  दिक्षा  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  वैसे

 बच्चों
 के

 लिये  शिक्षा  सम्बन्धी  कौर  कल्याणकारी  सुविधाओं  को  बढ़ाने  के  लिये  कया  कार्यवाही की  है
 ?

 भ्रपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  विवरण उपमंत्री  एम०  एम०  :

 संलग्न है  ।
 [  देखिये  परिशिष्ट

 ११,  अनुबन्ध  संख्या  रेप

 अंग्रेजी  में



 ३  LENE  लिखि  त  उत्तर  RokY

 बहरे  बच्चे

 1१७४८.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने  बहरे

 बच्चों  के  लिये  शिक्षा  सम्बन्धी  सनौर  कल्याणकारी  सुविधाओं  को  बढ़ाने
 के

 लिये  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एस०  एम०  :  अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण

 संलग्न है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट ११,  अनुबन्ध  संख्या  ३७  |

 प्राकृतिक  संसाधनों  का  विकास

 LIVE  डा०  राम  सुभग  सिंह  :
 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  शर  वैज्ञानिक  गवारा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  अगले  वर्षों  में  प्राकृतिक  संसाधनों  के  भ्रधिकाधिक  विकास

 an  उपयोग  के  लिये  छानबीन  करने  नीति  निर्धारित  करने  के  निमित्त  एक  उच्चाधिकार  समिति

 गठित
 करने  का  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इस  समिति  के  कब  तक  गठित  किये  जानें  की  संभावना  है  ?

 नहीं  । प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  क्  डी०  मालवीय )
 गौर

 भारत का  रक्षित  बेक

 R9Yo. BY Ho श्री  Ho  सी०  सोनिया :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  रक्षित  बैंक  में  ऐसे  कुल  कितने  पदाधिकारी  जिनको  वेतन  कौर  भत्ते  मिला  कर

 ३,०००  रुपये  मासिक  या  उससे  alae  मिलता  कौर

 क्या  ऐसे  पदाधिकारियों  के  वेतन  कौर  भत्ते  तथा  उनको  मिलने  वाली  अन्य

 सुविचारों  को  बताने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 राजस्व  कौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  अरुण  चन्द्र
 :

 श्र
 सभा

 की  मेज़ पर

 एक  विवरण  रख  दिया गया  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  २८  |

 शारीरिक  दिक्षा

 1१७४१. श्री  सी०  भट्ट  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  युवकों  की  शारीरिक  दिक्षा  की  ate  ध्यान  दिया  गया

 यदि  तो  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  शारीरिक  दिक्षा  के  लिये  कितनी  राशि  ert

 रखी गई

 कार्यक्रम  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  :  |

 तथा  (7)  इस  मामले  पर  a  योजना  आयोग  से  बातचीत  चल
 रही

 पन्ने की  खान

 1१७५२.  श्री  बलवन्त  सिह  महता
 :

 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मूल  अंग्रेजी  में



 Roky  लिखित  उत्तर  गुरुवार-  १९५६

 प्रत्येक  खान  का  वार्षिक  उत्पादन शौर  उसका

 स्थानीय  खपत  कितनी  बाहर  कितना  निर्यात  किया  जाता  है  कौर  कहां  को  निर्यात  किया

 जाता है  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  (  श्री क्०  डी०  मालवीय  )
 :  मेरवाड़ा

 उदयपुर
 |

 न्  Try  ee
 जिसका  र  qd ने  alc  विवरण  संलग्न है  ।

 परिशिष्ट  ११,  अलबत्त

 संख्या  Re]

 जानकारी  एकत्र
 की  जां

 रही  है  ग्रोवर
 प्राप्त  होने  पर

 उसे  लोक-सभा  पटल
 पर  रख

 दिया

 जायेगा

 सीसा कौ  खानें

 1१७४३.  श्री  बलवन्त  सिह  महता  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  site  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 ा
 (  )  इस  समय  सीसे at

 कितनी  खानों
 में

 काम  हो  रहा

 वे  कहां  स्थित  हैं  ae  प्रत्येक  का  वार्षिक  क्या

 इन  खानों  में  से  निकाला  गया  सीसा  कब  गला  कर  शुद्ध  किया  जाता  है  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०  :  ।

 उदयपुर  के  निकट  जावर  गत  चार  वर्षों  का  उत्पादन  इस  प्रकार था  :

 PEXR  १,१३२  टन

 १९५३  १,६४४.
 टन

 geuy  2,90  टन

 gay  URE  टन

 ए#म््रममण  काशाना
 कच्ची  धांतु  जमा  करने

 के  पश्चात्  उसे  SUNG  में  गला  कर  शुद्ध  किया

 जाता है  ।

 संगीत  नाटक  अकादमी

 1१७४४.  डा०  सत्यवादी  :
 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  संस्थाओं  के  नाम  जिन्हें  PeUY-YE  में  संगीत  नाटक  अकादमी  से  सहायक  अनुदान

 प्राप्त  शर

 इस  प्रकार दी  गई  राशि  ?

 उपमंत्री  एम०  एम०  :  एक  जिसमें  उन

 संस्थाओं
 के  नाम  १९५५-५६  में  उन्हें  संगीत  नाटक  अकादमी  द्वारा  दिये  गये  अनुदानों

 की
 राशियां

 दिखाई  गई  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता,है  ।  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  ४०]

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  के  श्रधोन  सुरक्षा  कार्यवाहियां

 1१७५५.
 श्री  ato  पी०  नायर

 :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  गत  तीन  वर्षों  में  त्रावणकोर-कोचीन राज्य  में  दण्डਂ  प्रक्रिया  संहिता

 के  अधीन  की  गई  सुरक्षा  कार्यवाहियों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही

 मूल  अंग्रेजी  में



 gaye  fas
 ३  १  प्  उदर  RokS

 १  PeUg  को  ऐसे  कितने  मामलों  की  जांच  की  जानी  बाकी

 क्या  यह  सच  है  कि  कार्मिक  संघों  के  कई  सौ
 सक्रिय

 कार्यकर्ताझ्ों
 के

 खिलाफ  सुरक्षा

 कार्यवाहियों  के  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है

 ae  प्राप्त  होने  पर  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ~
 ग्रेफाइट

 1१७५६.  श्री  ato  पी०  नायर :
 कया  प्राकृतिक  संसाधन  कौर

 वैज्ञानिक
 गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  ने  उक्त  राज्य  में  ग्रेफाइट  या  की

 सोज
 के

 लिये  एक  प्रस्थापना  प्रस्तुत  की  ak

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  गई  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०  शर  (@).

 परकार  की  इच्छा  थी  कि  भारतीय  भतत्वीय  सर्वेक्षण  द्वारा  राज्य  के  ग्रेफाइट  निक्षेपों  का  fain  रूप  से

 उल्लेख
 करते  हुए  एक  विस्तृत  नक्शा  तैयार  किया  जाये  ।  भारतीय  भू-तस्वीर  सर्वेक्षण  द्वारा  PEYV-U  में

 THOTT  के  नेड्मंगड़  और  HATTIE!  का  जहां  ग्रेफाइट

 उपलब्ध  के  बारे  में  विदित

 परीक्षण  किया  गया  था  ।  सम्भावनाओं  की  जांच  करने के  लिये  पृथ्वी  में  छेद  करना

 आवश्यक  होगा  यह  काम  यथासम्भव  शीघ्र  किया  जायेगा  |

 दक्षिरणी  प्रादेशिक  उच्चतर  प्रौद्योगिकीय  संस्था

 Ree  श्री टी  ०  बी०  fara  राव  :  कया  शिक्षामंत्री यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 (  )  क्या  दक्षिणी  प्रादेशिक  उच्चतर  प्रौद्योगिकीय  संस्था  की  स्थापना  के  स्थान  के  बारे  में  अरब

 कोई  विनिश्चय किया  गया  भ्र

 यदि  इसका  अन्तिम  निर्णय  किये  जाने  की  कब  तक  सम्भावना  है
 ?

 दिक्षा  उपसंत्री  एम०  एम०  श्रीमान्
 ।

 भारतीय  प्राविधिक  दिक्षा  परिषद  की  दक्षिणी  प्रादेशिक  समिति  ४  मई

 १९५६  को  होने  बैठक  में  इस  मामले  पर  विचार  करेगी  ।  समिति  की  सिफारिशों  के  प्राप्त  होने  पर
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 श्री  नन्दा  की भोर  मैं  २३  १९५६

 को  पूछे  गये  तारांकित  संख्या  १६८०  के  उत्तर  में  भ्रपने  द्वारा  दिये  गये  भ्राइवासन  के  प्रसारण  में

 दामोदर  घाटी  निगम  के  अतिरिक्त  कर्मचारियों  के  वैकल्पिक  रोजगार  देने  से  सम्बन्धित  विवरण

 पटल  पर  रखता हूं  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  ४२ |

 सम्पदा शुल्क  नियमों  में
 संशोधन

 और  श्रमिक-व्यय  मंत्री  एम०  सी०  :
 मैं

 सम्पदा  शुल्क  PEUZ

 की  धारा  ८५  की  उपधारा  (३)  के  भ्रन्तगंत  सम्पदा  शुल्क  Qe में  कुछ  संशोधन  करने

 वाली  भ्रधिसूचंना  संख्या  २३/एफ०  संख्या  30/3 /4Xy  ई०  दिनांक  १०  १९६५६  की  एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।  [  पुस्तकालय  में  रखी  गई

 ।
 देखिये  संख्या  एस०  gve/4e | |

 राज्य-सभा से  संदेश

 श्रीमान्  राज्य  सभा  के  सचिव  से  निम्नलिखित  सन्देश  प्राप्त  हुमा  है  :

 लोक-सभा  को  यह  सूचित  करने  का  निदेश  मिला  है  कि  राज्य-सभा  ने  अपनी

 १९५६
 की

 बैठक  में  लोक-सभा
 के

 इस  प्रस्ताव  से  सहमत  ह
 |

 हुए  कि  राज्य-सभा भारत

 tye
 अंग्रेजी

 में  ।
 ORE



 Roo  का  ३  PENG

 [  सचिव |

 के  संविधान  में  कौर  चरागे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  सदनों  को  संयुक्त

 समिति  में  सम्मिलित  संलग्न  प्रस्ताव  पारित  कर  fears  |
 उक्त  संयुक्त  समिति

 में  काम  करने  के  लिये  राज्य  सभा  द्वारा  नाम  निर्देशित  किये गये  सदस्यों  के
 नाम

 प्रस्ताव में  दिये  गये  हैं  प

 प्रस्ताव

 यह  लोक-सभा  की  इस  सिफारिश  से  सहमत  है  कि  राज्य-सभा  भारत  के
 संविधान  में

 श्र  aa  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  सदनों  की  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित

 हो  ate  संकल्प  करती  है  कि  राज्य-सभा  के  निम्नलिखित सदस्य  संयुक्त  समिति  में

 काम  करने  के  लियें  नामजद  किये  mata  श्री  चन्दूलाल  पी०

 श्री  विश्वनाथ  श्री के०  माधव  कैप्टन  ५  प्रताप  fag,  sto  प्रनूप ह क

 श्री  ए०  सत्यनारायण  श्री  एम०  डी०  श्री
 के ७  एस०  श्री

 तारकेश्वर  श्री  ato  श्रार०  डा०  श्री

 लें  वी०  क०  श्री  वी०  Fo  श्री  किशन  श्री  सुरेन्द्र

 काका  साहेब  कालेलकर  कौर  श्री  गोविन्द  वल्लभ  पन्त  1.0

 सभा का  कार्य

 श्री  कामत
 :

 मैं  प्राय  का  ध्यान  इस  की
 प्रो

 प्रा कर्षित  करना  चाहूंगा

 कि  इस  बजट  अधिवेशन  का  समय  बढ़ाया  जायेगा
 ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  निश्चित  घोषणा

 कर  दी  जाये  माननीय  संसद-कार्य मंत्री  यहां  उपस्थित  भी  हैं  ।  ड्राप  उनसे  कहें  कि  वह  यह  बतायें

 कि  (१)  यह  सत्र  कब  तक  के  लिये  बढ़ाया  (२)  शेष  सत्र  के  लिये  सरकार  का  विधायिन

 कार्यक्रम कया  है  और  (2)  विधायिनी  कार्यवाही  का  क्रम  कया  होगा  |  नत  मैं  यह  प्रतिरोध  करूंगा

 कि  उस  बढ़ायें  गये  समय  का  कलेंडर  हमें  समयानुसार  मिल  जाय
 |

 मंत्री  सत्य  नारायण  मैं  माननीय  सदस्य
 के

 प्रश्नों
 का  उत्तर  विपरीत

 ऋम  से  दूंगा  ।  मैं  यतीम  जश्न  का  उत्तर  पहले  दूंगा
 |

 जहां  तक  अन्तिम  प्रश्न  का  सम्बन्ध  में  कल  निश्चय

 ही  लोक-सभा  के  समक्ष  विधायिनी  पूरे  सत्र  की  नहीं  वरन्  कम  से  कम  एक  पक्ष  रखने

 का  भरसक  प्रयत्न  करूंगा ।

 सत्र  काल  के  बढ़ाये  जाने  के  सम्बन्ध  में  इसकी  प्रत्येक  सम्भावना  हैं  कि  सत्र
 २६

 मई  से  श्रागे

 बढ़ाया  जायेगा  ।

 परन्तु  इस  अवस्था  में  मेरे  लिये  निश्चित  रूप  से  यह  बताना  बहुत  कठिन  होगा  कि  सत्र  किस  तिथि

 तक  के  लिये  बढ़ाया  जायगा
 ।

 जैसा
 कि

 जानते  दो  महत्वपूर्ण  विधेयक  संयुक्त  समितियों
 को  निर्दिष्ट

 किये  गये  wall  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  संविधान  संशोधन )  विधेयक ।  इन  विधेयकों

 को  प्रवर  समिति  से  लौटकर  होगा  भ्र  तब  उन्हें  लोक-सभा  के  समक्ष  रखना  होगा  ।  इस

 मामले को  कार्य  मंत्रणा  समिति
 के  समक्ष  समय  निर्धारण  के  लिये  रखना  होगा  ।  वहां  भी  बात  समाप्त

 नहीं  होगी
 ।

 कार्य  मंत्रणा  समिति  के  प्रतिवेदन  का  भी  लोक-सभा  द्वारा  कौर  श्री  कामत  द्वारा  अनुमोदन

 किया  जाना  होगा  ।  तभी  हम  इस  स्थिति  में  होंगे  कि  निश्चित  रूप  से  यह  कह  सकें  कि  सत्र  कब  तक

 चलेंगी  |

 तीसरी  बात  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  करना  श्रीमान्  श्राप  का  काम  हैं  ।  मेँ  इस  महीने की  १५  तारीख

 तक  आपको  यह  बता  दूंगा
 कि

 यह  सत्र  कब  तक  चलेगा

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 ३  १९४५६  संविधान  विधेयक  RoR?

 tat  कामत  :  परन्तु  यदि  हमें  १५  तारीख  को  बताया  जायगा  तो  एक  कठिनाई  होगी
 ।  हमें

 केवल २६  मई  तक  का  कलेंडर  दिया  गया  है  ।  रस्त यदि भ्झ यदि  १२  मई  तक  हमें  यह  नहीं  तो

 हम  weal  की  सूचना  नहीं  दे  सकेंगे
 |

 श्री  सी०  डी०  पांडे  नैनीताल  व  जिला  श्रलमोड़ा--दक्षिण-पक्चिम  व  जिला

 :  हम  लगातार  तीन  महीनों  से  बैठते  करा  रहे  हैं  कौर  wa  afr  समय  तक  बैठने  के  लिये  कहना

 ज्यादती  होगी  ।  संयुक्त  समितियों  से  भी  उनके  सम्बन्ध  में  जल्द  बाजी  करने  के  लिये  कहना

 होगी  ।  wa  हमें  स्थगित  हो  जाना  चाहिये  ax  इस  कार्य  के  लिये  जुलाई  में  फिर  बैठ  सकते  हैं  ।

 श्रिया  महोदय  :  श्री  कामत  के  प्रश्नों  के  सम्बन्ध  में  हम  सबने  हसरत-कायस
 मंत्री  की  बातें

 सुनी  |  निस्संदेह  वे  दूसरे  सुझाव  पर  विचार  करेंगे  ।  जैसा  भी  हमें  इस  महीने  की  २६  तारीख  तक  बैठना

 ही  होगा  ।  भी  यह  स्पष्ट  है  कि  महीने  के  अन्त  तक  के  लिये  कार्य  बना  रहेगा  जी  के  उत्तर  से  यह

 स्पष्ट  है  कि  सत्र  जून  तक  नहीं  चलेगा  ।  इस  लिये मैं  फिलहाल  महीने  के  अन्त  का  समय  सरकारी
 ~

 कार्य  के  लिये  निश्चित  करूंगा  ताकि  seat  के  भेजने  के  सम्बन्ध  में  कठिनाई
 न

 हो
 ।

 यदि  हमारी  ao

 २६  को  ही  स्थगित  हो  गई  तो  वे  प्रश्न  रह  हो
 जायेंगे

 कौर नई  सूचना दी  जा  सकेगी  ।  मंत्री जी  इस

 मामले  पर  विचार  करके  १४५  तारीख  को  वक्तव्य देंगे  |

 ग्रन्थ  यदि  हमें  इस  महीने के  बाद  तक  बैठना  पड़ा श्री  चट्टोपाध्याय  )

 तो  यह  सच्च  भार  बन  जायगा ।

 संविधान  विधेयक*

 राजस्व  और  श्रसेनिक-व्यय  मंत्री  एम०  ato  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के

 संविधान  में  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 गंभ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  |

 श्री  कामत  )  मैं  एक  वैधानिक प्रदान  की  कौर  आपका  ध्यान  भ्राकर्षित

 करूंगा
 ।

 यह  विधेयक  भ्रनुच्छेद  ११०  के  खण्ड  १  के  से  तक  के  उप खण्डों के  क्षेत्र के

 अन्तर्गत  भ्राता  है  ।  मैं  उस  भ्रनृच्छेद  के  सम्बन्धित  भाग  को  पढ़ता हूं  :

 भ्रध्याय  के  प्रयोजनों  के  लिये  कोई  विधेयक  धन  विधेयक  समझा  जायेगा  यदि  उसमें

 निम्नलिखित  विषयों  में  से  सब  झ्रथवा  किसी  से  सम्बन्ध  रखने  वालें  उपबन्ध  पन्त  विष्ट

 ही

 किसी  कर  का  बदलना  या  विनियमन
 seeeeae ७  डी

 यदि  ara  विधेयक  के  खण्ड  २  व  ३
 को  देखें

 तो
 पायेंगे  कि  उनमें  समाचारपत्रों  से  भिन्न  वस्तुझ्नों

 की  बिक्री  अथवा  खरीद  पर  करारोपण  चाहा  गया  है  |

 संविधान के  नन च्छधद भ्  ११७  में  यह  स्पष्ट  है  कि  भ्रनुच्छेंद  ११० के  खण्ड  (१)  के  से

 लेकर
 तक  के  उप खण्डों  में  निर्दिष्ट  किसी

 भी
 मामले  का  उपबन्ध  करने  वाला  विधेयक  राष्ट्रपति

 की  सिफारिश से  ही  पुरःस्थापित  किया  जायगा  ।

 जैसा
 कि

 मैं  संकेत
 कर

 चुका  हूं  यह  विधेयक  अनुच्छेद  ११०  के  खण्ड  १  के  उपखण्ड  के  क्षेत्र

 के  अन्तर्गत  कराता  है  ।  इसे  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  के  बिना  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा  सकता

 मल 6८  अंग्रेजी  में  ।

 *भारत  के  सूचना  पत्र  ,  भाग  २,  अनुभाग  २,  दिनांक  BUN  में  प्रकाशित  |
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 महोदय  :  क्या  इसमें  करारोपण  का  उपबन्ध  है
 ?

 श्री  कामत  :  कर  का  प्रारोपए  परिवर्तन  सभी  कुछ  इसमें  है
 ।

 श्रिया  महोदय  :  जो  किया  गया  है  वह  यह  है  कि  उन्होंने  सप्तम  शभ्रनुसूची  में  एक  प्रविष्टि

 जोड़  दी  है  ।  उस  हद  तक  उन्होंने  उसे  सं परिवर्तित  किया  है  |  संसद्  विधेयक  को  पुरःस्थापित करके  धारा

 ११०  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  कर  सकती  है  ।  संघ  के  लिये  प्राधिकार  आवश्यक  हैं  ।  जहां
 तक  भ्रन्तर्राज्यीय

 व्यापार प्रौर  वाणिज्य  का  सम्बन्ध  है  यह  अनुसूची  में  एक  संशोधन  है
 |

 उसका  यह  अरथ  नहीं  है  कि  करारोपण

 किया  गया  चाहे  केन्द्र  करे  या  राज्य  |  मैं  माननीय  सदस्य  से  इसको  स्पष्ट  करने  के  लिये  कह  रहा  हूं
 ।

 जब  कोई  प्राय-कर  विधेयक  अथवा  वित्त  विधेयक  लाया  जाता  है  तो  राष्ट्रपति  यह  विचार करता  है  कि

 क्या वह  धन  विधेयक  है  ate  यदि  वह  धन  विधेयक  होता  है  तो  वह  wal  सिफारिश  करता  हैं  |  इसमें

 किसी  कर  का  उत्सादन  अथवा  परिहार  नहीं  है  ।

 fat  कामत  :  भ्र ौर  विनियमन  ?

 श्री  एम०  ato  शाह  :  यह  संविधान में  एक  संशोधन  मात्र है  ताकि  हम  अन्तर्राज्यीय बिक्री

 कर
 के

 सम्बन्ध  में  शौर  विधान  ला  सकें  ।  इस  लिये  यह  अनुच्छेद  ११०  या  ११७  के  क ट नहीं

 सकता  ।  यह  तो  समवर्ती  सूची  की  कुछ  मदों  ate  संविधान के  भ्रनुच्छेद  २६  भ्र ौर  २८६  के  सम्बन्ध

 में  कुछ  परिवर्तन  भर  करता  है  ।  जब  विधान  भराये  तो  श्री  कामत  अरपन  तव  रख  सकते  हैं  ।  राज तो

 यह  संविधान में  संशोधन  मात्र है  ।

 महोदय
 :

 यह  संविधान  में  संशोधन  हैं  ।  जब  अनुच्छेद  ११०  के  भ्रन्तगंत कोई  विधेयक

 पुरःस्थापित किया  जाता  है  तो  वह  संविधान  में  संशोधन  करने  की  प्रकृति  का  नहीं  होता
 ।

 यदि  कोई

 विधेयक  अनुच्छेद  ११०  के  भ्रन्तर्गत  पुरःस्थापित  किया  जाता  है  तो  वह  धन  विधेयक  है  श्र  संविधान

 के भ्रन्तर्गत  हैं  ।  जब  कभी  ऐसे  भ्र धि कार  का  प्रयोग  सरकार  द्वारा  भी  किया  जाना  होता  है  तो  उसको

 राष्ट्रपति  द्वारा  मंजूर  किया  जाना  चाहिये  ।  उसके  लिये  यदि  कोई  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  जाना

 है  तो  उसमें  भी  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  होनी  चाहिये  ।

 जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध है  यह  संविधान  के  भ्रन्तगंत  नहीं वरन  संविधान  में

 वर्तन  करता  है
 |

 यदि  इस  विधेयक  के  उपबन्ध  अनुच्छेद  ११०  का  उल्लंघन  करते तब  तो  इस तर्क में

 कुछ  बल  होता
 कि  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  श्रावश्यक  परन्तु  इस  विधेयक में  तो  केवल  बिक्री कर

 को  राज्य  सूची  से  निकाल कर  केन्द्र  को  दिया  जा  रहा  है  ।

 इसलिये मैं  नहीं  समझता कि  यह  अनुच्छेद  ११०  के  अन्तर्गत भाता  इस  लिये  राष्ट्रपति

 की  सिफारिश  की  कोई  शभ्रावश्यकता  नहीं  है  |

 प्रश्न  यह  हैः

 के  संविधान  में  शर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  मै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 fat  एम०  सी०  शाह  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 मू  अंग्रेजी  में  ।
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 न्नावणकोर-कोचीन  विनियोग  विधेयक

 श्रौर  श्रसेनिक-व्यय  मंत्री  एम०  Ato  :
 में  प्रस्ताव  करता  टू

 वित्तीय  वर्ष  PEUG  के  एक  भाग  के  लिये  त्रावणकोर-कोचीन राज्य  की  संचित  निधि

 में  से  कुछ  राशियों  के  निकालने  के  लिये  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  में  राज्य-सभा

 द्वारा  सिफारिश  किये  गये  निम्नलिखित  संशोधन  पर  विचार  किया  जाय

 नया  खण्ड
 ४

 कि  पीठ १  खण्ड ३  के  परिचित  निम्नलिखित  नया  खण्ड  रख  दिया

 Travancore-Cochin  Appropria- ‘Repeal  of  Ordinance  4  of  1956

 tion  (Vote  on  Accounts)  Ordinance

 1956,  is  hereby

 [  2eYNE  के  श्रष्यादेश
 ४

 का  निरसन
 ४--न्रावणकोर-कोचीन  विनियोग

 )

 EUSA,
 १९५६

 इसके  द्वारा  निरसित  किया
 a

 जाता  हैं  16.0

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  इस  मामले  को  समझायें  कि  वास्तव  में  क्या  चीज  है
 ।

 tat  एम०  alo  दाह  :  जैसा  कि  लोक-सभा  को  ज्ञात  हैं  त्रावणकोर-कोचीन  विनियोग  (

 विधेयक  लोक-सभा  द्वारा ras  PERS  को  पास  किया  गया  था  ।  उस  समय  राज्य सभा

 की  बैठक  नहीं  हो  रही  थी  ae  श्रावणकोर-कोचीन  की  संचित  निधि  में  से  १-४-५६  से  खर्चा  किया

 जाना  था  ।  इसलिये  राष्ट्रपति नें  वित्तीय  वर्ष के  एक  भाग  की  सेवा  के  लिये  त्रावणकोर-कोचीन  की
 बीच

 संचित  निधि  a  से  कतिपय  राशियां  निकालने  का  प्राधिकार  देने  के  लिये  एक  अध्यादेश  जारी  किया

 था  ।  वह  प्रसाद  राज्य-सभा-पटल पर  २३  १९५६  को  रखा  गया  था  जब  उसकी  बैठक  पान

 प्रारम्भ हुई  थी  ।  वह  अध्यादेश संसद  की  बैठक  प्रारम्भ  होने  की  तिथि से  ६  सप्ताह  तक  लाग

 रह  सकता है  ।  वह  तिथि  22  PEXE  मानी  जायगी  जिस  दिन  राज्य  सभा  की  बैठक  पन

 प्रारम्भ  हुई  थी  ।  अरस्तु  वह  विधेयक  राज्य  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  था ।  वहां  सरकारी  से  एक्

 संशोधन रखा  गया  कि  अध्यादेश को  निरसित  किया  जाय  ।  वह  स्वीकार  कर  लिया  गया  कौर  राज्य

 सभा  द्वारा  विधेयक लौटा  दिया  गया  t

 राष्ट्रपति
 अध्यादेश  को  वापिस  ले  सकते  परन्तु  भूतकाल  की  मामले को  संसद  के

 दोनों  सदनों  के  समक्ष  रखना  ates  अच्छा  समझा  गया  ।  इसलिये  wa  यह  राज्य सभा  द्वारा

 लौटायें गये  रूप  इस  विधेयक  सहित  कि  अध्यादेश  को  निरसित  किया  जाय  लोक-सभा के  सामने

 है  ।

 महोदय  :  यह  waits मामला  है  ।  प्रदान  यह  है

 कि  वित्तीय वर्ष  re  के  एक  भाग  के  लिये  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  की  संचित निधि

 में  से  कुछ  राशियों  के
 निकालने  के  लिये  उपबन्ध  करने  वालें  विधेयक  में  राज्य-सभा  द्वारा

 सिफारिश  किये  ग
 किये

 गयें  निम्नलिखित  संशोधन  पर
 |  पर  विचार

 किया  जाय :

 मूल  it
 में  ।
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 त्रावणकोर

 द
 fare on

 ते

 लेखानुदान )  विधेयक 2

 [  प्रत्यक्ष  महोदय  |

 नया  खण्ड
 ४

 कि
 पृष्ठ  १,  पर  खण्ड  ३  के  च्  निम्नलिखित  नया  खण्ड  रख  दिया

 ‘“‘Repeal  of  Ordinance  4  of  1956  Travancore-Cochin  Appropriation

 (  Vote  on  Account )  Ordinance,  1956,

 is  hereby

 के  ग्र ध्या देश ¥  का  निरसन  S—ATE NRTA  विनियोग

 १९५६  इसके  द्वारा  निरसित  किया

 जाता
 ।  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 foe माननीय  सदस्य  laaamnm  की  प्रतियां  मिलीं  |

 चाउ यस् ग्र पर
 श्रिया  महोदय  :  माननीय  सदस्य  Moree  +  ९  जाकर  प्राप्त कर  सकते  हैं  ।

 fet  एम०  ato  शाह  :  मैं  लोक-सभा  को  बताऊं  कि  यह  राज्य-सभा  द्वारा  सिफारिश

 किया  गया  संशोधन  है  ।

 में  प्रस्ताव करता  हुं  :

 राज्य  सभा  द्वारा  सिफारिश किये  गये  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लिया  जाय

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुश्न

 ।

 श्री  साधन  yet
 :  यह  श्रध्यादेशा  त्रावणकोर-कोचीन  के  व्यय  के

 विनियोग  के  लिये  है  ।  यह  एक  वित्तीय  उपबन्ध है  ।  ऐसी  परिस्थितियों  में  यह  भ्र ध्या देश एक  धन
 विधेयक

 ~  कभी
 होगा  कौर  में  नहीं  समझता  कि  राज्य  सभा  उसमें  केसे  हस्तक्षेप कर  सकती है  ।  यदि  यह  धन  विधेयक

 है  तो  निरसन  लोक-सभा  द्वारा  किया  जायगा  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  संशोधन  को  फिर
 से

 एक  पृथक  विधेयक  के  रूप  में  लोक-सभा  के  सामने  लाया  जाय
 |

 श्री  एम०  सी०  शाह  :  यह  राज्य  सभा  की  अध्यादेश  को  निरस्त  करने  की  सिफारिश

 मात्र  है  प्रौढ़  मैं  नहीं  समझता  कि  उसमें  कोई  आपत्ति  हो  सकती  है  ।  भ्रनुच्छेद  १२३  (२)

 के  अंतगर्त  को  भ्र ध्या देश  वापिस  लेने  की  शक्ति  प्राप्त  है  |

 श्री  कामत  :  इस  अध्यादेश  को  राज्य  सभा  द्वारा  वापिस  नहीं  लिया  जा

 सकता  |

 fat  बेलायुघन  व  मावेलिक्करा--रक्षित  भ्रनुसुचित  जातियां  )
 :  इस  को  इस  सभा

 में  grat  चाहिये  |

 श्री  एस०  ato  शाह  :  पुरानी  रीति  के  अनुसार  हमने  यही  उचित  समझा  कि  राष्ट्रपति  को

 वह  भ्रध्यादेशा  वापस
 लेने  के  सलाह  देने  के  बजाय  हम  इस  विषय  को  दोनों  ब्  के  प्रस्तुत  करें

 |

 महोदय
 :

 जहां  तक  कि  श्रध्यादेशा  के  निरसन  का  प्रश्न  यह  सभा  उसे  निरसित

 कर  सकती  है  कौर  धन  विधेयक  का  जहां  तक  प्रदान  है  उसे  दूसरी  सभा  न  तो  पारित  कर  सकती  है

 न  वापस ले  सकती  है  किन्तु  उसके  बारे  में  वह  सिफारिश कर  सकती  sa  मैं  इसे  एक  सिफारिश

 ही  समझता  हूं
 |

 मूल  wast  में
 ।



 ३  १९४५६  श्राविका-कोचीन  विनियोग  RORY

 (  लेखानुदान  )  विधेयक

 श्री  एस०  एस०  मोरे  (  :
 सिफारिश  तो  उस  चीज

 की  हो  सकती  है  जो  उनके  पास

 इस  सभा  से  भेजी  जाय  किन्तु  यह  नं दो धर  तो  यहां  प्रस्तुत  ही  नहीं  किया  गया  था
 |

 treat  महोदय  :
 स्थिति  यह  है  कि  इस  सभा  में  विनियोग  विधेयक उस  समय  पारित  किया

 गया  था  जब  कि  राज्य-सभा का  सत्र  नहीं  हो  रहा  था  ।  इस  बीच  में  धन  की  काफी
 आवश्यकता

 थी

 इसलिये  एक  अध्यादेश  जारी  कर  दिया  गया  |  इस  अध्यादेश  को  हम  विधेयक  नहीं  कह  सकते  |  अरब  स्थिति

 यह  है  कि  जब  राज्य-सभा ने  विनियोग  विधेयक  को  पारित  कर  दिया  है  तो  राष्ट्रपति  का  श्रध्यादेश

 निरसित  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  मैं  यह  बताना  चाहता  हं  कि  अध्यादेश को  भी
 विधान

 समझा
 जाता

 है  जब  वह  जारी  कर  दिया  गया  तो  विनियोग  विधेयक  रह  हो  गया  ।  वह  विधेयक  फिर  से

 पुरःस्थापित  किया  जाना  चाहिये  |

 मंत्री  वास्तव  में  स्थिति  यह  है  कि  यह  विधेयक  जिस  समय

 पारित  gat  उस  समय  राज्य  सभा  स्थगित  हो  गई  ate  इसे  पारित  नहीं  कर  सकी  ।  ऐसी  स्थिति  में

 एक  अध्यादेश  जारी  कर  दिया  गया  |  जब  राज्य  सभा  ने  वह  विधेयक  पारित  कर  दिया  तो  उसने

 यह  सिफारिश  की  है  कि  अध्यादेश  को  निरसित  कर  दिया  जाय  |

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  श्राप मेरी  बात  पर  जरा  गौर  तो  करिये
 ।  जब

 हम  अध्यादेश
 को

 एक

 सम्पूर्ण  विधान  समझते  हैं  तो  उसके  प्यार  हमारा  विधेयक  रह  हो  जाता  है  क्योंकि  वह  केवल एक  ही

 सभा  में  पारित  किया  गया  था  ।  हमारे  लिये  उचित  प्रक्रिया  यह  हैं  कि  उस  अध्यादेश  का  स्थान

 ग्रहण  करने  के  लिये  एक  दूसरे  विधेयक  को  पेश  करें  |

 श्री  पाटनकर
 :  वास्तविक  तथ्य  के  बारें  में  कुछ  सदस्यों  को  भ्रांति  हो  गई  है  ।  मैंने  अभी

 सारी  बात  बताई  है  कि  उस  समय  राज्य-सभा  का  सत्र  न  होने  के  कारण  अ्रध्यादेश  जारी  करना  झा

 समझा  गया  प्रौढ़  राज्य  सभा  ने  बाद  में  जब  विधेयक  को  पारित  कर  दिया  ae  वह  अधिनियम

 बन
 गया  तो  अध्यादेश  की  कोई  शभ्रावइ्यकता  नहीं  रही  क्योंकि  एक  ही  विषय  पर  दो  विधान  नहीं  हो

 सकते  |

 श्री  मोरे  का  तक  यह  है  कि  क्योंकि  राष्ट्रपति द्वारा  अ्रध्यादेश  जारी  कर  दिया  इसलिये

 इस  सभा
 में  विनियोग  विधेयक  के  सम्बन्ध  में

 जो
 कार्यवाही  हुई  वह  रद्द  हो  गई  परन्तु  यह

 स्थिति  का

 सही  अन्न  नही ंहै
 ।

 जब  दोनों  सभाओं  द्वारा  कोई  विधेयक  पारित  न  हुसना  हो  तो  राष्ट्रपति  को  अध्यादेश

 जारी
 करने  का  अ्रधिकार  था  किन्तु  इस  के  साथ  संसद्  को  भी  यह  प्रतिभा  है  जो  काम  प्र घूरा  रह

 गया  है  उसे  पूरा  करे  ।

 श्री  कामत  :  भ्रनुच्छेद  923A में  यह  कहा  गया  है  कि  जो  भी  अध्यादेश जारी  किया  जाय

 उसकी  एक-एक प्रति  दोनों  संभागों  के  पटल  पर  रखी  जाये  ।  वह  इस  सभा  के  पटल पर  रखी  जानी

 चाहिये  थी  ।

 महोदय  :  क्या  अध्यादेश  की  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  गई  थी  ?

 भ
 श्री  एम०  सो०  शाह

 :
 वह  राज्य  सभा  के  पटल  पर  रखी  गई  था

 महोदय
 :  १४  १९५६  के  बुलेटिन  से  मुझे  पता  चलता  है  कि  वह  इस  सभा  के

 पटल  पर  भी  रखी  गई  थी
 ।



 ३०३६  हिन्दू  उत्तराधिकार  विधेयक  ३  PENS

 [  भ्रष् यक्ष  महोदय  |

 इस शभ्रध्यादेश  से  जो  स्थिति  पैदा  हुई  है  उसे  मैं  संक्षेप  में  समझा  देना
 शभ्रावक्यक  समझता हूं  ।

 जब  तक  विनियोग  विधेयक  दोनों  सभाग्रों  में  पारित  नहीं  हो  टब  तक  रुपया  नहीं  दिया  जा  सकता

 चाहे  की  मांगें  पारित  हो  गई  हों  ।

 राज्य-सभा  का  सत्र  न  होने  के  कारण  वहां  विनियोग  विधेयक  पारित  नहीं  हो  सका ।  इस

 बीच  में  जब  धन  की  श्रावव्यकता  हुई  तो  इस  की  भ्र नुम ति  के  लिये  राष्ट्रपति  ने  एक  अध्यादेश  जारी

 कर  दिया  ।  इसके  बाद  जब  राज्य-सभा  का  सत्र  आरम्भ  तो  उसने  विनियोग  विधेयक  पारित
 करके

 इस  सभा  से  सिफारिश  की  कि  राष्ट्रपति  के  शभ्रध्यादेश  को  निरसित  कर  दिया  जाय
 |

 अरब  यह  बात  इस

 सभा  पर  निर्भर  करती  है  कि  वह  इस  सिफारि दा  को  स्वीकार  करे  या  न  करे  ।  ऐसी  दशा  में  मेरा  विनिमय

 यही  है  कि  राज्य-सभा के  इस  काम  में  कोई  त्रुटि  नहीं है  1

 एस०  एस०  मोरे  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  इस  कार्य  द्वारा
 संविधान  बरादर

 नहीं  कर  रहे  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  पहले  जो  विनियोग  विधेयक  इस  सभा  ने  पारित  किया  है  वह

 भ्र ध्या देश  जारी  होने  के  बाद  वैध  नहीं  रहा  है  |

 महोदय
 :

 नहीं  ।  जब  कोई  विधेयक  dag  में  विचाराधीन  हो  तो राष्ट्रपति

 भ्र ध्या देश  जारी  कर  सकता  है  चाहे  हम  उसे  स्वीकार करें  या  न  करें  ।  अरब मैं  प्रस्ताव को  सभा  के

 रखता  हज़रत  यह

 राज्य  सभा  ara  सिफारिश किये  गये  संशोधन  को  स्वीकार कर  लिया  जाये  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 हिन्दू  उत्तराधिकार  विधेयक--जारी

 fora  महोदय
 :

 aa  हिन्दू  उत्तराधिकार विधेयक  पर  विचार  होगा  ।  इसके  लिये
 ~

 निश्चित  २०  घण्टों  में  से  १५  घण्टे  शर  शेष  रह  गये  हैं  ।

 इस  विधेयक  में  बहुत  से  खण्ड  हैं  जिनके  बारे  में  ७  संशोधन  प्रस्तुत  किये  गये  हैं
 ।

 कार्य

 मंत्रणा
 समिति  ने  खण्डों  के  बारे  में  समय  निश्चित  नहीं  किया  है

 |
 कुछ

 सदस्य  चाहें तो

 इस  पर  विचार  करके  मुझे  सूचित  कर  दें  कि  किस  खण्ड  के  लिये  कितना  समय  उचित  होगा
 |

 मंत्री  :  इस  विषय  में  मैं  एक  सुझाव  रखना  चाहता  हूं
 ।  खण्ड

 ६  सब  से  अधिक  महत्वपूर्ण  है  शौर  उसके  बाद  उत्तराधिकारियों  की  सूची  में
 भी

 कुछ  समय  लगेगा

 यदि  राज  हम  खण्ड  ६  को  निबटा दें  तो  शेष  खण्डों  के  बाद  कुछ  लोग  बैठ  कर  समय  का  निश्चय  कर

 लेंग े।

 fuer  महोदय  :  हां  आज  इस  खण्ड पर  चर्चा  हो  सकती  sak  शाम को  कुछ  सदस्य शेष

 खण्डों  के  बारे  में  निश्चय  कर  लेंगे  ।

 पंडित  ato  एन०  मालवीय
 अध्यक्ष  (  ४  में

 जो

 संशोधन  ६,  २७,  ६१,  ६२,  ६२,  १५८,  Rye  वगैरह  मूव  किये गये  मैं  उनका  विरोध

 करता  हूं  ।
 उनका  विरोध

 मैं  पुरजोर  अलफाज़  में  इसलिये  करता  हुं  कि  are  इन  संशोधनों  को

 मान  लिया  तो  फिर  यह  कानून  मिताक्षरा  कोपार्सनरी  प्रापर्टी  पर  लागू

 नहीं  होगा  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।..



 ३०  ३७
 ३  PUG  हिन्दू  उत्तराधिकार  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  मैं  यह  निश्चय
 कर  लना

 चाहता  हूं  कि  क्या  खण्ड
 ५  कौर  ६

 दोनों पर  साथ-साथ  चर्चा  करना  उचित  होगा
 ?

 +श्री  TTETHT  :  खण्ड  ५  पर  कल  से  काफी  चर्चा  हो  रही  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  से

 निवेदन  करता  हूं  कि  वे  एकाध  घण्टे  में  इस
 की

 चर्चा  समाप्त  कर  दें
 ।

 Sea  महोदय  :  बरच्छा  तो  एक  बजे  तक  खण्ड
 ५

 पर  चर्चा  समाप्त  कर
 दी  जाय  कौर  बाकी

 दिन  खण्ड  ६  पर  विचार किया  जाय  ।  श्री  मालवीय  अपना  भाषण  अब  जारी
 रख  सकते

 हँ  ।

 खण्ड  Y—— Meta  का  कछ  सम्पत्तियों  पर  लाग  न  होना

 पंडित  सी  ०  एन०  मालवीय  जनाज़ें  इसका  मतलब  यह  हैं  कि  इलाज  ६  पर  इसक  बाद

 गौर  इसलिये  इस  समय  मैं  सिर  इलाज  १४  के  बारे  में  दृष्टिकोण प्लग  |

 जैसा  कि  मैंने  प्रभी  कहा  wt  इन  भ्रमेंडमेंट्स  को  मान  लिया  तो  फिर  यह

 कानून  मिताक्षरा  कोपार्सनरी  प्रापर्टी  के  ऊपर  लागू  नहीं  होगा  ।  हमारी  दोस्त  भार्गव  साहब  ने  अपनी

 तकरीर  में  तमाम  पुरानी  दलीलों को  दोहराते  हुए  इसी  बात  के  खतरे  को  सामने  रखा  है  कि  इससे

 कोपार्सनरी  प्रापर्टी खतरे  में  पड़  जायगी  ।  वह  यह  जरूर  कहते  हैं  कि  स्त्रियों  को  हक  जरूर  मिलना

 लेकिन  अपनी  श्रमेंडमेंट्स  में  वह  जो  तरीका  पेश  कर  रहे  हैं  उससे  साफ  मालूम  होता  है  कि  उनक  इस  कथन

 में  सचाई  नहीं  टपकती  कि  स्त्रियों  को  जायदाद  में  हक  मिलना  चाहिये  ।  जहां  तक  मिताक्षरा  कोपा सें नरी

 प्रापर्टी  का  सम्बन्ध  हम  इस  सम्बन्ध  में  पूरी  तारीख को  देखें  तो  हमें  मालूम होगा  कि  यहां

 पर  दोनों  पक्षों  की  तरफ  से  पूरी  बहस  हो  चकी  है  यह  कहा  जा  चुका  है  कि  मिताक्षरा  कानून  वसा

 रुद्ध चव्य  और  सात्विक नहीं  रह  गया  जेसा  कि  वह  शीराज़  से  बरसों  पहले था  । मिताक्षरा कानून  में  कहा

 गया  है  कि  स्त्री  सम्पत्ति  की  झ्रधघिकारिणी  हो  ही  नहीं  लेकिन  हमारे  विभिन्न  ऋषियों  ak

 विद्वानों  ने  समय-समय पर  इस  कानन  में  परिवर्तन  जिस का  सबूत  यह  है  कि  मिताक्षरा के  बहुत

 से  प्याज  ि श्रौर  उनमें  इस  बारे  में  ग्रस्त  है  |  न» मंग्रेजों  के  राज्य  में  कोई  हिन्द  कोड  नहीं  कोई  हिन्दू

 धर्म-शास्त्र  नहीं  सिफ॑  हाईकोर्ट  की  जजमेंट्स  थीं  ।  इस  विषय  में  बड़ी
 व्यवस्था

 art  खलबली  मच  गई  थी  ।  wa  उनको  सारे  हिन्दुस्तान  में  लाग  करने  की  कदम  उठाया

 जा  रहा  तो  मैँ  नहीं  समझता  कि  इस  में  आपत्ति  की  क्या  बात  हो  सकती  है  ।  तथ्य  यह  है  कि  मिताक्षरा

 खानदान एक
 ढांचा  मात्र

 रह  गया  है  ।  हिन्दू  विडोज  को  प्रापर्टी  में  हक  देने  ate  उनको  रामिरेज  का

 हक  देने
 पेट्रोल

 स्त्रियों  को  का  हक  देने  PERE  झर  {82H BAT के  कानून  पास  करने से  मीता  रा

 aN SN

 कानून की  बुनियाद पर  चोट  पहुंचाई गई  है  ।  मिताक्षरा
 कानून  में

 एक
 हक  तक  स्त्रियों

 का  अ्रधिकार

 माना  गया  हैं
 ।  कॉस्टीच्यूशन  (  संविधान  )  के  भ्राटिकल  १३  (१)  में  कहा  गया  है  कि

 जो
 भी

 नियम  इस  भाग  के  उपबन्धों  से  भ्र संगत
 वे  अवैध  हो  जायेंगे  ।

 संविधान
 के

 भ्रनुसार
 लिंग  भेद  के  कारण  कोई

 भी
 भेद  नहीं  किया  जा  सकता  मिताक्ष रा

 कोपार्सनरी
 प्रापर्टी  के  विषय  में  सैक्स  (  की  बुनियाद पर  डिस्क्रिमिनेशन  किया  गया

 उसमें
 पुरुष  को  जन्म  से  अधिकार  है  शौर  स्त्री  को  fas  परवरिश  का  अधिकार है  ।  जायदाद

 को  बांटा  जाय  कौर  हिस्से  में
 जानवर

 श्री
 तो

 उनको  भी  घास  चारा  देना  ही  पड़ता  उसी  तरह
 स्त्रियों  की  भी

 कुछ
 न

 कुछ  परवरिश  करनी  पड़ती  है
 ।

 इस  के  उनको  कोई  ufzar  नहीं  है  ।

 न
 पिता

 की
 सम्पत्ति  में  उन  का  अधिकार  है  श्र

 न
 पति  की  सम्पति  में  ।  कहा  जाता  है  कि  बचपन  में

 पिता  स्त्री  की  रक्षा  शादी  के  बाद  पति  उसकी  रक्षा  करे  कौर  पति  के  मर  जाने
 के

 बाद  पुत्र  उसकी

 ee

 चाहता  हूं

 eee
 Uifeaes  को  मैं  ने  ani  पढ़  कर  सुनाया

 मूल  wt  में
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 [  पंडित  do  एन०  मालवीय

 उनकी  दृष्टि  से  क्या  यह  डिस्क्रिमिनेशन नहीं  है  ?  ore  कांस्टीट्यूशन कौर  फंडामेंटल  राइट्स

 को  हवाले  किया  तो  ऐसा  कोई  भी  कानून  ही  रह  सकता  जिसमें  सैक्स

 की  बुनियाद  पर  डिस्क्रिमिनेशन  किया  गया  मिताक्षरा  कानून  में  सैक्स  की  बुनियाद  पर

 डिस्क्रिमिनेशन  किया  गया  है  ake  उसको  समय-समय  पर  खत्म  किया  गया  है  ।  राज  हम  स्त्री  को

 पिता की  सम्पत्ति  में  अ्रधिकार  दे  कर  उस  डिस्क्रिमिनेशन  को  बिल्कुल खत्म  कर  रहे  इसलिये यह

 जितने  भी  भ्रमेंडमेंट्स हैं  यह  सब  श्रनकांस्टीट्यशतल  (  भ्र संवैधानिक )
 wee

 श्राफ

 इरेंलेवेंट  कौर  नामुनासिब  हैं  कौर इनको  हरगिज  मंजूर  नहीं  करना  चाहिये  ।

 श्री  ato  डी०  पांडे  :  नैनीताल  व  जिला  श्रल्मोड़ा--दक्षिण-पश्चिम व
 जिला

 :
 यदि

 ये  wana हैं  तो  इनकी  भ्र नुम ति  कसे  दी  गई  है
 ?

 fara  महोदय
 :  पंडित  सी०  एन०  मालवीय  तो  केवल  सदस्यों  को  समझा  रहे  हैं  ।

 पंडित  alo  एन०  मालवीय  :  इसके  बाद  यह  कहा  गया  हैं  कि  आपने  इसको  जरा
 ५०

 भी
 war  तो  सारे  हिन्दुस्तान  में  खलबली  मच

 जायेगी  |  लेकिन सन्  १९५२ के  इलेक्शन  में

 हमारी  पार्टी  ने  इसको  देश  के  सामने  रखा  था  कौर  विरोधी  पार्टियों  ने  हमारे  विरोध  में  प्रचार  करने

 में  कोई  कसर  नहीं  उठा  रखी  थी  ।  गांव-गांव  में  प्रचार  किया  जा  रहा  था
 ०४१५

 ठाकुर  दास  भार्गव
 :

 हम  तो  केवल  समाजवादी आधार  के  कारण  स्त्रियों

 को  ये  अधिकार दे  रहे  हैं  ।

 पंडित
 ato  एन०  मालवीय  :  जनाब

 हिन्दू  कोड  बिल  की  बातें  उस  समय  सारे  देश

 के  सामने थी  ।  गांव-गांव  में  सभायें  हो  रही  थीं  विरोधी  पार्टियां  यह  प्रचार  हमारे  खिलाफ

 कर  रही  थीं  कि  ये  लोग  तो  भाई  a  बहिन  के  बीच  विवाह  कराना  चाहते  हैं  ।  तो  जनता के  सामने

 यह  सारी  बात
 थी  कि  इस  तरह  का  कानून  पास  होगा  ।

 साथ  ही  में  यह  भी  कहना  चाहता  जैसा  कि  हमारी  बहिन  श्रीमती  स्वामीनाथन ने  कहा

 कि  re  हम  स्त्रियों  को  पूरे  अधिकार  नहीं  देना  चाहते  थे  तो  हमने  उनको  साथ  आजादी  की

 लड़ाई  में  कयों  लिया  |  श्राज  के  युग-पुरुष  महात्मा  गांधी  ने  स्त्रियों के  लिये  कहा  कि  जब  तक  हम

 महिलाओं को  पूरे  अधिकार  नहीं  दे  रहे  तब  तक  हम  उनके  साथ  बहुत  बड़ा  न्याय  कर  रहे  उन्होंने

 कहा  था  कि  हमको  कोई  अधिकार  नहीं  है  कि  हम  ५०  प्रतिशत  जनता  को  उसके  उचित  अधिकारों  से

 वंचित  रखें  ।  राज  हम  गांधीजी  की  यह  बात  नहीं  मानना  चाहते  हमने  प्रभी  तक  स्त्रियों  को  केवल

 वोट  का  अधिकार  दिया  हमने  उनको  शारीरिक  अ्रधिकार  नहीं  दिया  है  ।  हमें  उनको  सामाजिक  कौर

 aia  अधिकार  देने हैं  ताकि वे  aaa  पिता  की  सम्पत्ति  की  अधिकारिणी  बन  सकें  ।

 हमारी  बहिन  राजमाता  जी  नें  कहा  था  कि  are  बड़े-बड़े  शहरों  में  जो  हमारी  बहिनें  बाजार

 में  बैठी  हैं  उसका  कारण  हमारे  हिन्दुप्नों  के  कुछ  इंस्टीट्यूशन्स  हैं  ।  किसी  को  घर  से  निकाल

 दिया  जाता  है  उसके  ठहरने  का  कोई  ठिकाना  नहीं  किसी  को  ससुर  निकाल  देता  किसी

 को  पति  निकाल  देता  है  कौर  उनको  कोई  श्राथिक  भ्र धि कार  न  होने  के  कारण  वे  बाजार में  जाकर

 बैठती  यदि  हम  बहिनों  की  स्थिति  सुधारना  चाहते हैं  तो  जरूरी  है  कि  हम  उनको  सम्पत्ति

 में  पूरा  झ्रघधिकार  दें
 ।

 wa  यह  कहा  जाता  है
 कि

 स्त्री  को  पिता  की  सम्पत्ति में  नहीं  बल्कि  पति  की  जायदाद में  हिस्सा

 मिलना  चाहिये
 |

 इसका  मतलब  यह  है  कि  पुत्र  को  तो  जन्म  से  हक  उसको  तो  पार्टीशन

 तक  का  हक  लेकिन  लड़की
 को  जन्म  से  हक  नहीं

 मिल  सकता  ।  जब  तक  उसकी  शादी  न  हो  जायें

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 उसको  हक  नहीं  मिल  सकता  ।  या  यदि  वह  ard  पति  के  यहां  जाती  हैं  तो  उसका  पिता
 की

 जायदाद  में

 हिस्सा  खत्म  हो  जाता  है
 ।

 मैं  समझता
 हूं  इस  तरह  का  कानून  बिल्कुल  इम्प्रेक्टिकल  )

 होगा  ।  श्राप  कहते हैं  कि  पिता  की  जायदाद  में  हिस्सा  देने  से  मुकद्दमें
 बाजी  बढ़ेगी  ।  लेकिन

 मेरे

 ख्याल  में  यह  केवल  एक  इमेजिनेशन (  कल्पना  )  है  ।  हिन्दुस्तान की  ग्राम  जनता
 तो  इन  बातों को  जानती

 भी  नहीं  ।  न  यहां  पर  प्राम-जनता  के  पास  कोई  जायदाद  है  जिस  पर  झगड़ा  होगा
 ।  इसका कुछ

 tel  पड़  सकता  जहां  जायदाद  हू  |

 ara  चीन  में  एक  बड़ा  जबरदस्त  उबाल  पाया  है
 ।

 वहां
 की  हुकूमत  में

 ५०
 प्रतिशत  भाग

 महिलाओं  का  हैं  ।  यदि  हम  चाहते  हैं  कि  हमारे देश  में  भी  ऐसा  हो  तो  यह  जरूरी  हैं  कि  महिलाश्रों  को

 जन्म  से  भ्र धि कार होना  केवल  पति  की  जायदाद  में  ही  अधिकार  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 मैं  आपके  जरिये  आनरेबल  ०५  (  माननीय  सदस्य  )  के  सामने  एक  बात  रखना

 चाहता  हूं  जिस  पर  शायद  wal  तक  गौर  नहीं  किया  गया  है  ।  मजदूर  कौर
 किसान

 वर्ग  की
 स्त्रियों

 को  तो  श्राप  छोड़िय  क्योंकि  वें  तो  पिता  कौर पति  के  साथ  कन्धे से  कन्धा  भिड़ाकर काम  करती

 हैं  ्र  अ्रपनी  जीविका  पैदा  करती  हैं  लेकिन  राज  मध्यवर्ग  की  लड़कियों का  एक  बड़ा  प्रश्न हैं  जिनका

 विवाह  दहेज  की  कठिनाई  के  कारण  नहीं  हो  पाता  कौर  जिन  को  जन्म  भर  विधवा-सा  जीवन  बिताना

 पड़ता  है  ।  लड़के  शादी  नहीं  कहत ेहैं  कि  यह  लड़की  खूबसूरत  नहीं  काली

 इसको  दहेज  ज्यादा  नहीं  यह  ऊंचे  खानदान
 की

 नहीं  प्राची-श्रिती  |
 हो  सकता  हूं

 कि
 इन  में

 से  कुछ  लड़कियां  यह  चाहें  कि  वे  जन्म  भर  विवाह  नहीं  करेंगी  प्रौर  दश  की  सेवा  करेंगी  ।  उनके  लिये

 आपने  क्या  सोचा  है  |  उनके  तो  पति  नहीं  होगा  और  ससुराल  नहीं  होगी  |  इसलिये  मेरा  निवेदन  यह  हैं

 कि  प्यार  हम  स्त्री  को  इन्सान  मानते  हैं  तो  इनको  उसे  पुरुष  के  समान  ही  हिस्सा  देना  चाहिये |

 1.0  कोई  लोग  मिताक्षरा  कानन  को  कायम  रखना  चाहते  हैं  तो  उनको  इलाज  ६  में  वह  दिया

 गया  है  ।  केवल  उसका  aaa जो  कि  सड़  भ्र ौर  गल  गया  है  a  जिस  में  से  कि  बदब झ्राने लगी aa  लगी

 उस  wa को  हटा  दिया  गया  हैं  ।  हमारे  कांग्रेसी  सदस्यों का  भी  मुझसे  भिन्न  मत  है  ।  लेकिन यही

 तो  हमारी  पार्टी  की  विशेषता  है  ।  यहां  हर  गुलदस्ते  में  ्रलग-गप्रलग  तरह  की  खूब  है  ।  लेकिन हम  ड

 दृष्टिकोण  अलग-अलग
 रखते  हुए  भी  वापस  में  बैठकर  एक  बात  का  फैसला  करते हैं  ग्रोवर  उसके

 अ्रनुसार चलत  ह  ।  इसी  प्रकार तो  हमारी  कांग्रेस बढ़  रही

 wa  waste  हे  कि  इस  बिल  के  इलाज  ५  (१)  को  खत्म  कर  दिया  जाये  ।  इंडियन

 उत्तराधिकार  अधिनियम  )  में  हम  स्त्रियों  को  कुछ  खास  हक  देते  हैं  ।  नहीं  तक  मीता रा

 कानून  का  सवाल  ह  उसमें  तो  इंटर-कास्ट  मैरिज  (  अन्तर्जातीय  विवाह )  बिल्कुल  फॉरेन  (

 चीज  है  क्योंकि उसमें  कोपासंनरी  प्रापर्टी  के  बंटने  का  डर  है  ।  अरब  जो  लोग  इंटर-कास्ट  मैरिज  करना

 चाहत ेहैं  उनके  लिये  स्पेशल मैरिज  ऐक्ट  बनाया गया  इस  ऐक्ट  में  उनके  अधिकारों  को

 नाइट  किया गया  है  ।  उसमें  प्रापर्टी  को  विल  करने  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।  वह  ऐक्ट

 केवल  खास  हालात  में  ही  लागू  होता  है
 |  लेकिन हम  उसको  इस  बिल  से  क्यों  मिक्स  वह  तो

 अलग  चीज  है
 ।

 वह  तो  उन  लोगों  के  लिये  है  जो  कि  स्पेशल  मैरिज  ऐक्ट  के  भ्रनुसार  विवाह  करते  हैं  ।

 इसलिये उनको  एक्सटेंशन  भ्रपवाद  )  में  रखा  गया  है
 |

 उनमें  कुछ  फायदे  हैं  कुछ  नुकसान  हैं  |  लेकिन

 उस  ऐक्ट  में  जो  प्राचीन  रखे  गये  हैं  वे  जरूरी  हैं
 ।

 उनको  इस  कानून  से  नहीं  मिलाना  चाहिये  ।

 परब
 ५

 के  सब-क्लॉज
 २

 पर  भी  ऐतराज  किया  जाता  है  कौर  कहा  जाता  हैं  कि  राजा

 महाराजाओं  को  हटा  देना  चाहिये
 ।

 लेकिन  यह  मांग  राजा  महाराजाओं की  तरफ  से  नहीं  रही  है  ।

 हमारे  देश
 में  राजा  महाराजाओं  का  इंस्टीट्यूशन  बहुत  पुराने  समय  से  चला  भ्राता  कौर  उसकी

 यादगार  भ्र भी  भी  बाकी  है  ।
 उनकी

 एक
 संख्या  site  are  उनको  खत्म  कर  दिया  जावेगा  तो  इससे
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 को
 कोई  लाभ  नहीं  हो  सकता  |  लिहाजा  यह  होगा  कि  जो  कुछ  समझौता  राजा  महाराजाओं

 a  सरकार  के  बीच  gar  है  उसको  हम  उन  दोनों  के  लिये  ही  छोड़  दें  ।  सब-क्लॉज  २  का  श्राम-जनता

 पर  कोई  नहीं  उसको  तो  खास  हालात  के  लिये  रखा  हैं  ।  इसको  रखकर  हम  राजा

 राजयों  के  प्रति कोई  बड़ा  नहीं कर  रहे  हैं  ।

 इन  दलीलों  को  हाउस  के  सामने  रखते  हुए  मैं  हाउस  से  भ्रमित  करना  चाहता  हूं  कि
 हमको

 क्षरा  कानून  का  मोह  छोड़ना  चाहिये  wie  हमें  बहिनों  के  साथ  इन्साफ  करना  चाहिये

 हमको  भ्र पनी  बहिनों  को  बराबर  का  दर्जा  चाहिये ।  जैसे  कि  हमने  उनको  पालिटिकल

 राइट्स  दिये  उसी  तरह  हमको  उन्हें  प्राथमिक  भ्र धि कार  भी  देने  चाहियें

 ताकि  स्त्रियां  पुरुषों  के  बराबर  सकें  |

 श्री  गाडगिल  मैं  सम्पूर्ण  खण्ड  ५  का  विरोध  करता  हूं  ।  उपखण्ड  (  १)  को  मैं

 इस  विधेयक  में  भ्र संगत  समझता हूं  और  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  उपखण्ड  को  विधेयक  में  स्थान
 न

 दिया

 जाये
 ।

 जहां  तक  उपखण्ड (२)  यह  उपखण्ड  सामन्तशाही  शिखाधार पर  बनाया  गया  है  ।

 REWE—E  में  हम  ने  देशी  नरेशों  से  जो  करार  किये  थे  उनका  हम  को  के  युग  के  श्रतुसार

 निकालना  चाहिये  ।  अरब  हम  समाजवादी  आधार के  अनुयायी हैं  ।  राज की
 स्थिति  बिल्कुल  दूसरी

 हम  यह  नहीं  चाहते  कि  समाज  के  कुछ  परिवारों  में  प्राचीन  रूढ़ि  के  सम्पत्ति  ज्येष्ठ  पुत्र

 को  दे  दी  जाय
 ।

 इतना  मैं  अवद्य  मानता  हूं  कि  उस  जमाने  में  मैं  भी  सरकार का
 सदस्य  था

 इसलिये  इन  करारों  में  मेरा  भी  कुछ  हाथ  रहा  है  ।  परन्तु  इसके  साथ-साथ  समाज के  प्रति  भी  हमारा

 कुछ  कर्तव्य हैं समय ।  समय  के  साथ-साथ इस  कत्तव्य  में  भी  परिवर्तन रहता  हैं  ।  में  करता

 हूं  कि
 समाजवादी  दृष्टिकोण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उप  खण्ड  (२)  को  निकाल दिया  जायेंगी  ।

 पंडित  क्०  alo  amt  मेरा  संशोधन  संख्या  g&e  हैं  जिस  का  उद्देश्य

 यह  है  कि  भारतीय  उत्तराधिकार  १९२४ में  किसी  बात  के  होते  हुए  भी  हिन्दू  उत्तराधिकार

 का  निर्णय  इस  अधिनियम के  ote  किया  जाय  ।  इसका  कारण  यह  @  कि  हिन्दू  विधि  द्वारा

 are  विशेष  विवाह  अधिनियम  द्वारा  प्राप्त  होने  वाले  दायागत  अधिकारों  में  विशेष  अन्तर  नहीं  है  ।  अतः

 यदि  कोई  हिन्दू  विधि  से  विवाहित  स्त्री-पुरुष  किसी  समय  अदालत  में  जाकर  अपने  श्राप  को  विशेष  विवाह

 अधिनियम के  अधीन  पंजीबद्ध  करा  लें  तो  उन  की  विभिन्न  सन्तानों  पर  यह  नया  उत्तराधिकार

 नियम  समान  रूप  से  लागू  हो  सकता  हैं  ।  उस  समय  यह  स्थिति  पैदा  नहीं  होगी  कि  प्रारम्भ की  सन्तानें

 हिन्दू  विधि  के  sare  उत्तराधिकारी  बनें  शर  पंजीकरण  के  बाद  की  सन्तानें  नये  उत्तराधिकार

 प्रीमियम  द्वारा  उत्तराधिकारी  बनें  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  समन्वय  weet  प्रावश्यक  है
 |

 जहां तक  उपखण्ड  (२)  का  प्रश्न  है  उसके  बारे  में  श्री  गाडगील  ने  जो  कुछ  कहा  हैं  वह  बिल्कुल

 ठीक
 है  att  मैं  उस  का  समर्थन  करता हूं  ।

 श्रीमती  जयश्री
 मैं  खण्ड ५  जिसको  संयुक्त  समिति ने

 परिवर्तित

 कर  दिया  सेन  करती  हूं
 ।

 मूल  विधेयक  में  खण्ड  ५  का  क्षेत्र  बहुत  सीमित  था  ate  मिताक्षरा  संयुक्त

 परिवारों  में  लागू
 न

 होने  के  कारण  उससे  अ्रधिकांश  स्त्रियां  वंचित  रह  जातीं  ।  संयुक्त  समिति

 ने  इस  पर  जो  परिवर्तन  किये  हैं  वह  उचित  हैं  ।  जनसंख्या के  प्रतिवेदन  से  ज्ञात  होगा  कि  प्रत्येक एक

 हजार  व्यक्तियों में  से  पहिले  लड़कियों  की  संख्या  अधिक  होती  बाद को  १४ वर्ष की
 अवस्था

 से

 —— उनकी  संख्या  बढ़ने  लगती  है  जिस  से  उनका  पुरुषों  से  कम  रह  जाता  हैं
 ।

 इसका  कारण
 यह

 है

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 ३  VERE  ove १

 कि  हमारे  समाज  में  स्त्री  पुरुष  की  सम्पत्ति  से  प्रतीक  नहीं  समझी  जाती
 |

 एक  संस्कृत का  इलोक
 भी

 प्रचलित  है  जिस  में  कण्व  शकुन्तला  को  भेजते  हुए  कहते  हैं  :

 हि  कन्या  पर कोय  एव
 तामीर  ७ सपणष्ठ  पीपी

 अराज के  समाज  में  भी  माता-पिता  उसे  भारवत्  समझते  हैं  ।  यह  भार  उनके  सर  से  तभी  उतरता  है

 जब  कि  उनका  विवाह  हो  जाता  है  ।  विवाह  में  लड़की  के  मां-बाप  को  दहेज  में  बड़ी-बड़ी  रकमें  देनी  पड़ती

 मैंने  सुना  है  कि  कृषकों  के  ऋणी  होने  का  मुख्य  कारण  यही  है  |  तत्पश्चात्  भी  उनके  साथ  न

 व्यवहार किया  जाता  है  जिससे  कई  स्त्रियों को  आत्महत्या  तक  कर
 लेनी  पड़ती है  ।  मैने

 उनकी

 आत्महत्या  के  कारणों  का  पता  लगाया हैं  इसका  मुख्य  कारण  पतियों  का  दुर्व्यवहार  है  |  कई  मामलों

 में  लड़कियों  के  साथ  उनके  ससुराल  में  बहुत  बुरा  बर्ताव किया  जाता  यहां
 तक

 कि  वें  लोग  किसी
 न  किसी  भांति  लड़की से  पीछा  छुड़ा  कर  दूसरा  विवाह  करने  को  उत्सुक  रहते  हैं  ।  ऐसी  अवस्था  में

 स्वरूप  की  सम्पत्ति में  लड़की  को  हिस्सा  देने  के  प्रस्ताव  का  उसके  ससुराल  वाले  कभी  सेन  नहीं  करेंगे  ।

 लड़की  को  सम्पत्ति  मिलने  में  उसके  विवाह  की  कोई  ad  ही  नहीं  होनी  चाहिये  ।  यदि  are  पिता  की
 ७  ह

 सम्पत्ति में  लड़की  को  हिस्सा  नहीं  देते  हैं  तो  श्राप  उसे  उसके  भ्र धि कार  से  वंचित  कर  रहे  हैं  ।  स्त्रियां

 सब  चीज में  समान  भ्र धि कार  नहीं  मांग  रही  किन्तु  कम  से  कम  उसे  समान  न्याय  मिलना  ही

 चाहिये  जिसका  नत  संविधान के  निदेशक  तत्वों  में  उपबन्ध किया  हैं  ।  राष्ट्र-पिता  महात्मा  गांधी

 ने  यह  कहा  था  कि  में  सभी  जाति  के  विकास  को  करनें के  प्रयत्न  का  भारत

 की  आत्मा  के  स्वतन्त्र  और  मुक्त  विकास  में  बाधा  पहुंचाना  हैਂ  ।  मेरे  विचार  से  पिता  की  सम्पत्ति

 पर  पुत्री  को  उचित  भ्र धि कार  मिलना  इसलिये  मैं  निवेदन  करती  हूं  कि  खण्ड  ५  को  पारित

 कर  दिया  जाय  ।

 कशी  पाटनकर  मेरे  विचार  से  यह  खण्ड  भ्रपेक्षाकृत  साधारण  खण्ड  है  ।  इसके दो  उपखण्ड

 पहिला यह  है  :

 खण्ड  लागू  नहीं

 (१)  ऐसी  सम्पति  जिसका  विशेष  विवाह  अ्रधिनियम  १९४५४  की  धारा

 २१  के
 उपबन्धों  के

 भारतीय  उत्तराधिकार  sala से  विनियमित  होता  है  ी

 जब  हमने  विशेष  विवाह  भझ्रधिनियमं  पारित  किया  तो  हमने  उसमें  धारा  २१  जिसके

 अ्रन्तर्गत
 यह  व्यवस्था  की  गई  कि  विशेष  विवाह  अधिनियम  के  ala  हुए  बालकों  पर  भारतीय

 शिकार
 अ्रघिनियम  लागू  होगा

 ।
 ऐसा  विवाह  दो  हिन्दु पों  के  बीच  भ्रमणा  एक  हिन्दू  तथा  एक  भ्र हिन्दू  के

 बीच  हो  सकता है  ।  यह  सच  है  कि  उस  समय  हिन्दू  विवाह  अधिनियम  पारित  नहीं  जमा  था  ।  यदि  दोनों

 पक्ष  हिन्दू  हों  तब  तो  स्थिति  साधारण  होती  है  किन्तु  यदि  एक  पक्ष  हिन्दू  तथा  एक  पक्ष  ates  हो  तो

 जटिलता  पैदा  हो  सकती  है
 ।

 मेरे  विचार  से  यदि  दोनों  पक्ष  हिन्दू हों  कई  मामलों  में  भारतीय

 उत्तरांधिकार  अधिनियम  के  उत्तराधिकार  सम्बन्धी  उपखण्डों  से  हिन्दू  विवाह  अधिनियम  के  उपबन्ध

 अधिक  लाभकारी  होंगे  |  किन्तु  वह  प्रीमियम  हाल  में  ही  पारित  gars
 ।

 यह  अधिनियम  wat  पारित

 होना  हूँ
 ।

 हमें  प्रभी  देखना  चाहिये
 कि

 विशेष  विवाह  झ्र धि नियम  के  अन्तर्गत  कितने  विवाह  होते  हैं  और

 उनमें  से  कितने  हिन्दु ग्न ों  के  होते  हैं
 ।

 तभी  हम  यह  बात  सोच  सकते  हैं  कि  क्या  हमें  कोई  ऐसा  उपबन्ध

 करना  चाहिये
 कि

 जब  कभी  विद्वेष  विवाह  अघिनियम के  अन्तर्गत  दो हिन्दुओं  का  विवाह हो  तो  उन

 पर
 उत्तराधिकार

 के
 भिन्न-भिन्न  तरीके  लागू हो  सकें  ।  यह  उसी  शझधिनियम  में  संशोधन  करने से

 अधिक  west  तरह  हो  सकता  है
 ।  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों sr  हमें  अधिनियम में  हेर-फेर  करने

 से  कोई  लाभ  नहीं  है
 ।

 मल  wat  में  ।



 ३०४२  हिन्दू  उत्तराधिकार  विधेयक  ३  FEXR

 [  श्री  पाटनकर  ]
 ~~ भ  उ

 हमने  वह  अ्रधिनिय्म केवल  १९४५४  में  पारित  किया  है  ।  इसलि लय  मेरे  विचार  से  इस  विधेयक

 को  पारित  करते  समय  तत्काल ही  विशेष  विवाह  भ्र धि नियम के  ata  हुए  दो  हिन्दुग्नों के विवाह के  विवाह

 के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  का  परिवर्तन  करना  अ्रावश्यक  नहीं  है  ।

 एक  कारण  प्रौढ़  भी  विचारणीय  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता कि  मैं  उसका  विरोधी  हूं  किन्तु  मान

 लिया  कुछ  व्यक्ति  विशेष  अधिनियम के  उपबन्धों  के  अधीन  विवाह  करना  चाहते  हैं  तो  क्या

 यह  सोचना  सही  नहीं  &  कि  वह  ऐसा  यह  जानकर  करते  हैं  कि  सम्पत्ति  के  मामलें  में  वे  उस  अधिनियम

 के  उपबन्धों  से  प्रशासित  होंगे
 |  कुछ  भी  हो  मुझे  इससे  सहानुभूति  मेरे  विचार  से  आवश्यकता

 होने  पर  निरपेक्ष भाव  से  यह  विचार  करना  उचित  है  कि  दो  हिन्दूवादी का  विवाह  होने  पर  दाय भाग

 के  मामले  में  विशेष  विवाह  अधिनियम  में  कौन  से  परिवर्तन  किये  किन्तु  मैं  माननीय  सदस्यों  से

 निवेदन  करूंगा  कि  इस  समय  वे  इन  जटिलताओं  को  दूर  रखें  ।

 कठ  सी०  फार्मा  :  सहमत  होने  में  क्या  कठिनाई  है  ।

 श्री  पाटनकर  यदि  श्राप  कठिनाई  अनुभव  नहीं  कर  सकते  हैंतो  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता

 मेरी  कठिनाई  यह  है  कि  यह  अ्रधिनियम
 अभी

 हाल  में  ही  पारित  हु  है
 प्रौर

 ray  इस  प्रीमियम

 में  छेड़-छाड़ नहीं  करना  चाहता  ।  यदि  वे  कुछ  समय  तक  इसी  अघिनियम  से  प्रशासित हों  तो  कोई

 प्रलय  नहीं  हो  जायेगी  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे  भारतीय  उत्तराधिकार  भ्र धि नियम  की  धारा  RR

 के  अधीन एक  ऐसे  पति की  विधवा  को  जिस  के  पैतृक  वंशज  हों  १२,०००  रूपये  से  अधिक  नहीं

 मिल  सकते  हैं  जब  कि  खण्ड  १०  के  च्  एक  विधवा  को  जिस  का  पति  १  लाख  रुपया  छोड़  कर

 मरा है  ५०  हजार  रूपये  मिल  सकते  हे  श्राप इस  असंगति  को  किस  प्रकार  दूर  करेंगे
 ?

 श्रीमती  सुषमा  सेन  में  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  के  संशोधन  संख्या

 eve  का  समर्थन करती  हूं  जिससें  यह  कहा  गया  हैं  कि  इस  खण्ड  को  हो  हल  किया  जाय  ।  जैसा  कि

 श्री  मारे  ने  कहा  विशेष  विवाह  अधिनियम  के  अधीन  हुए  विवाहों  की  विधवाओं  को  इससे  कोई

 लाभ  नहीं  ।  अत: इस खण्ड इस  खण्ड  को  ही  हटा  दिया  जाय  |

 श्री  पाटरकर  :  मैं  विशेष  विवाह  भ्र धि नियम के  इतिहास को  नहीं  बताना  चाहता  ।  माननीय

 सदस्यों को  यह  भी  ज्ञात  होगा  कि  विशेष  विवाह  अधिनियम  भी  समय-समय पर  पारित होता  रहा  है

 न्यूतम  कई  कारणों  से  हमने  उसे  अन्तिम  रूप  देकर  पारित  किया  हैं  ।  लोगों  ने  ही  इस

 नियम के  भ्रमित  इसलियें विवाह  किया  होगा
 कि

 वे  कई  कारणों  से  उस  समय  हिन्दू विधि  के  अधीन

 विवाह  नहीं  कर  सके  तत्पश्चात्  हिन्दू  विवाह  भ्र धि नियम  भी  पारित  हो  गया  ale  मेरे  विचार  से

 तब  तक  कोई  कठिनाई  उपस्थित  नहीं  हो  सकती  जब  तक  कि  दोनों  पक्ष  हिन्दू  न  हों  ।  मेरे  विचार  से

 भ्रधिकांश  लोग  हिन्दू  विवाह  विधेयक  के  विवाह  करना  चाहेंगे  |  wa  हम  हिन्दूवादी  के

 शिकार  के  सम्बन्ध  में  एक  faery  विधि  पारित  कर  रहे  हैं  ।  प्रत  कुछ  मामलों  में  जटिलता  हो  सकती

 है  मेंजो  कुछ  श्री  मोरे  ने  कहा  है  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।  मेरे  विचार  से  हिन्दू  विवाह

 अधिनियम  के  पारित  होने  पर  जिसमें  सभी  प्रकार  के  सामान्य  विवाहों  के  लिये  उपबन्ध  किया  गया

 किन्हीं  भी  दो  हिन्द्द्नों  को  उसके  ata  विवाह  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ae  बिल्कुल

 दूसरी  बात  है
 ।  विशेष  विवाह  अधिनियम  के  प्रधान  अधिकतर  ऐसे  ही  विवाह  होंगे  जहां  एक  पक्ष  हिन्दू

 प  दूसरा  पक्ष  wafers  होगा  ।  पहिले  कुछ  लोगों  के  लिये  विशेष  विवाह  अधिनियम  के  ata  विवाह

 करना  लाभकारी  होता  था  किन्तु  मेरे  विचार  से  जब  स्थिति  बदल
 गई  है  ।  मेरे  कहने  का

 तात्पर्य  यह  है

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।
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 कि  इस  समय  हमें  उन  लोगों  के  दायभाग  के  सम्बन्ध  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिये  जो आंखें खोल  कर

 विशेष  विवाह  झ्र धि नियम के  अ्रन्तर्गत  विवाह  करते  हैं  ।  यदि  ऐसा  होगा
 तो

 इस  विधेयक को
 पारित

 कर  लेने के  बाद  भी  हमारे पास  पर्याप्त  समय  बचेगा  कौर  हम  उस  विधेयक में  उपयुक्त  संशोधन

 कर  अपेक्षित  परिवर्तन कर  सकते  है  ।  मेरा  निवेदन है  कि  इस  अधिनियम में
 संशोधन  करने से  कोई

 लाभ  न  होगा  |  प्रब  दूसरा  खण्ड  हैं  उपखण्ड  (2)  जिस  में  उल्लेख है
 :

 कोई  भारतीय  रियासत  के  किसी  शासक  द्वारा  भारत  सरकार के  साथ  की

 गई  किसी  प्रसंविदा  या  करार  भ्रमणा इस  अधिनियम  के  प्रारम्भ के  पूर्वे  पारित  किसी

 अधिनियम  अकेले  उत्तराधिकारी  को  मिली  प

 यह  खण्ड  इस  कारण  रखा  गया  है  कि  हम  जानते  हैं  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  स  ही  राज्यों

 का  एकीकरण  तथा  सरकार  तथा  रियासतों  के  शासकों  के  बीच  कई  करार  तथा  प्रसंविदायें  हुईं

 तथा  उनके  उत्तराधिकार के  सम्बन्ध  में  हाल  में  ही  कुछ  प्रबन्ध  किया  गया  |  यह  एक  विश्लेषण  बात  हैं  ।

 डन
 इसमें यह  लिखा  गया  है  कि  द्वारा  की  गई  प्रसंविदा  अथवा  करार  से  ।

 जब  हमने

 ऐसा  करार  प्रभी  हाल  2e¥I9  या  १९४८  में  किया  है  ax  अधिक  समय  बीता है  तो  यह  उचित

 नहीं  था  कि  हम  एक  सामान्य  अधिनियमन  द्वारा  उन  सारी  प्रसंविदाश्रों  ate  करारों  को  रह  कर

 देते  जिन्हें  भारत  सरकार  ने  उन  लोगों  के
 साथ  सच्चाई

 से  किये  हैं  प्रौढ़  जिस  के  झ्राधार  पर

 उन्होंने  art  रियायतों  का  भारत में  विलय  होना  स्वीकार  किया है  ।  निस्संदेह  में  यह  मानता

 हूं  कि  कदाचित्  यह  समाजवादी  ढंग  के  समाज  के  सिद्धान्त  के  भ्रनुसार  नहीं  किन्तु  मेरा  मत  यह

 है  कि  हमें  विकासवाद  की  प्रक्रिया  के  अनुसार  बढ़ना  चाहिये  ।  मैं  लम्बी  छलांग  लगाने के  पक्ष  में  नहीं

 जब  हम  ने  हाल  में  ही  ऐसा  करार  किया  हैं  जिसके  आधार पर  ही  कुछ  त्या  है
 तो

 हमें  उसे

 रूप  से  रद्द  नहीं  कर  देना  चाहिये  |

 श्री  एस०  एस०  मोरे
 :

 ०५  जनता
 के

 साथ  जो  समाजवादी  ढांचे
 के

 समाज
 की  प्रतिज्ञा

 की  हैं  वह  उन  संविधानों  के  भी  बाद  में  हुई  है  ।

 fat  पाटनकर
 :

 किन्तु  हमारा  समाजवादी  ढंग  के  समाज  का  उद्देश्य  उसके  भ्रनुरूप  है  ।  मैंने

 यही  कहा  है
 कि

 हम  विकासवाद  के  अनुसार  बढ़ना  चाहते  हैं
 ।

 मैं  जानता  हूं  कुछ  लोग  वेग  से  बढ़ना

 चाहते
 मेरे

 जैसे
 व्यक्ति

 यह  अनुभव करते  हैं  कि  तेज़  दौड़ने  वाले  व्यक्ति  को  गिरने  की  आशंका

 बनी  रहती है
 ।  निस्संदेह  भले  ही  सभी  व्यक्ति  इससे  सहमत  नहीं  हों  तथापि  यह  मेरा  दृष्टिकोण

 संविधानों
 के  कारण  ही  पुरानी  भारतीय  रियासतों का  एकीकरण  हो  सका  शौर  शासकों  ने

 अपने  कई  ऐसे  भ्र धि कारों
 को

 छोड़ना  स्वीकार  किया  है  जो  कि  राज  तक  उन्हें  प्राप्त  थे  ।  मेरे  विचार

 से  ऐसा  खण्ड  होना  आवश्यक था

 मेरे  मित्र  श्री  To  एम०  थामस  का  संशोधन संख्या  १९२  इस  प्रकार  है  कि  हमें  एक  प्रविष्टि

 (३)  जोड़  देनी  चाहिये जो  कि  इस  प्रकार है  :

 कोचीन
 के  महाराजा  द्वारा  प्रख्यापित  उद्घोषणा  (११२४ की  दिनांक  २९

 १९४९  द्वारा
 प्रदत्त  अधिकारों  के  महल  प्रशासन  बोर्ड के  द्वारा

 प्रशासित  वलियामा  थमपूरन  को
 विलागम  सम्पदा  तथा  महल  निधिਂ

 इस  मामले
 के  तथ्य  इस  प्रकार  कोचीन  रियासत  ३०  2e¥e HY को  विलय  गई  थी  ।

 कोचीन  की  स्थिति  बिल्कुल  भिन्न  है  कौर  वहां  sama  के  समान  एक  उत्तराधिकारी  होने  का

 कोई  प्रश्न  नहीं  वहां  दायभाग  की  एक  भिन्न  प्रणाली  है  जिसके  अनुसार  एक  बड़े  परिवार
 por TY  ~

 मल  सर्ग  जी  q
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 [  श्री  पाटनकर  |]

 जिसको  किसी  दक्षिणी  नाम  से  पुकारते जिसका  मैं  सरलता  से  उच्चारण  नहीं  कर

 कई  सदस्य  होते  उनकी  उत्तराधिकार की  प्रणाली  भी  भिन्न  होती है  ।  इसलिये  जब  इस  रियासत

 के  एकीकरण  का  प्रशन  उठा  तो  कोचीन  के  महाराजा ने  सरकार  को  लिखा  कि  वह  कुछ  सम्पत्ति  का  जिसे

 महल  निधि  कहते  हैं  एक  प्रयास  बनाना  चाहते  हैं  ।  किसी  बड़ी  सम्पदा  के  एक  | क  उत्तराधिकारी के

 हाथों में  भराने  की  कोई  बात  नहीं  हैं  क्योंकि  मैं  भ्र भी  हाल  ही  कोचीन  गया  था  कौर  मुझे  ज्ञात  eo  fH

 कई  व्यक्तियों की  राय--इस  प्रयास से  लगभग  ४५,०००  व्यवित  लाभ  उठा  रहे  हैं--अ्रल्प  कई

 मामलों  में  यह  कुछ  सौ  रुपयों  से  अधिक  नहीं  है  ।

 महाराजा ने  २९  १९४९  जबकि  ag  उस  रियासत  के  शासक  यह  उद्घोषणा

 की  उस  सम्बन्ध  में  २८  REE  को  भारत  सरकार  से  मंजूरी  प्राप्त  कर  ली  थी  ।

 वास्तव  में  उसी  समझौते  के  प्राकार  पर  ही  उस  राज्य  को  ३०  १९४९  को  भारत  सरकार

 द्वारा  wad  area  में  ले  लिया  गया  था  ।  इसलिये यह  मामला  उपखंड  (२)  के  ares  art  वाले

 श्रव्य  मामलों  के  समान  ही  है  ।  संभव  है  कि  कुछ  एक  व्यक्ति  इससे  सहमत  न  परन्तु  जहां  तक  इस

 संशोधन  का  सम्बन्ध  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  यह  उन  भ्र नेक ों  व्यवसायों  के  लिये  हितकर  सिद्ध

 जो
 कि

 किसी  भी  न्यास  के  सदस्य  हैं  सरकार  ने  उस  न्यास  के  निर्माण
 की

 अनुमति  दी  पौर  उस

 प्रकार  के  न्यास  के  निर्माण के  आश्वासन  के  झ्राधार  पर  ही  महाराजा  उस  रियासत  के  विलय  के  लिये

 सहमत हुए  थे  ।

 मैंने  इन  सभी  बातों  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  किया
 कोचीन

 के  महाराजा से  भी  मुझे एक

 अरम्यावदेन  प्राप्त  श्री  थामस  भी  कोचीन  से  ही  aa  Wa:  उनका  यह  संशोधन

 स्वीकार  कर  लिया  जाना  क्योंकि  यह  उपखण्ड (२)  के  उपबन्धों  के  अनुकूल है  ।  इसलिये

 मैं  संबोधन  संख्या  १९२  को  स्वीकार  कर  लेने  के  लिये  तैयार  हूँ  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  ake  भी  बहुत  से  संशोधन  हैं  जिनमें  से  कुछ  तो  ऐसे  हैं  जोकि  इस  विधेयक  की

 योजना  को  पूर्णरूपेण  या  प्रांतीय  रूप  में  समाप्त  कर  देना  चाहते  हैं  ।  अरत: म मैं  उन्हें  स्वीकार  करने

 में  प्र समर्थ हूँ  ।  कोई  कहता  है  कि  इस  विधि  से  पंजाब  को  छुट
 दी

 जाये  कोई  कहता  है  कि  बिहार

 उत्तर  प्रदेश  को  छुट
 दी

 कोई  कहता  है
 कि

 इससे  मिताक्षरा  सम्पत्ति को  मुक्त  कर  दिया  जाय  |

 चल-सम्पत्ति के  सम्बन्ध  में  भी  कई संशोधन जाये  उनमें से  कुछ  तो  वैकल्पिक  संशोधनों के  रूप  में

 प्रस्तुत किये  गये  हैं
 ।

 मैं  नहीं  जानता
 कि

 सदस्य  खण्ड  ६  के  बारे  में  क्या  कहना  चाहते  हैं  परन्तु  जहां तक

 खण्ड  ध्  का  सम्बन्ध में  इसके  संशोधन  संख्या  > 9é के  भ्र ति रिक्त  अन्य  किसी  भी  dara को

 स्वीकार  नहीं  कर  सकता |  इसलिये  उनके  उत्तर  देंने  में  मैं  सभा  का  और  अ्रधिक  समय  नहीं  लेना

 चाहता  |

 free  महोदय
 :

 में  सर्व  प्रथम  संशोधन  संख्या  2&R  सभा  के  सामने  मतदान  के  लिये  रखूंगा  |

 इसके  उपरान्त  सदस्यों  की  इच्छा  के  प्रसाद  अन्य  संशोधन  भी  मतदान  के  लिये  रखे
 जायेंगे

 wet यह  है  कि  :

 पृष्ठ  s—afaa  १६  के  बाद  निम्नलिखित  भ्रंश  जोड़  दिये  जायें
 :

 The  Valiamma  Thampuran  Kovilagam  Estate  and  the

 Palace  Fund  administered  by  the  Palace  Administration  Board  by

 reason  of  powers  conferred  by  proclamation  (IX  of  1124)  dated

 29th  June,  1949,  promulgated  by  the  Maharaja  of

 मूल
 में

 ।
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 [ (३)  कोचीन  के  महाराज  द्वारा  प्रख्यापित  उद्घोषणा  (११२४ की  eat)  दिनांक  २६

 १९४९ द्वारा  प्रदत्त  अ्रधिकारों के  महल  प्रयास बोर्ड  के  द्वारा  प्रशासित  वलियामा

 थम पुरन  कोविलागम  सम्पदा  तथा  महल  विधि

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १०२,  Xs,  245,  १६०,  &,  Rv,  Rg,

 ३१,  ३३,  ३४,  ६१,  ६२,  तथा  १५९  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  श्रस्वोकृत  हुए
 |

 महोदय  :
 पैटर्न  यह  है

 खण्ड  ४५,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  रग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  y  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ६-(समांशी  सम्पति  हित  का  प्रमाण

 अध्यक्ष  महोदय  :  हिन्दु  उत्तराधिकार  विधेयक  के  खण्ड  ६  के  नम्बर  में  सदस्यों ने  जो

 चुने  हुए  संशोधन  प्रस्तुत  किये  जाने  के  लिये  दिखायें  वे  इस  प्रकार  हैं

 BY,  १६१,  १६२,  (१६१ के  समान  ६४,  १६३,  (६४  के  समान  २०१

 १९४,  १६४,  ६६,  १६६,  १६७,  १९६  तथा  १९७  |

 श्री  ato  श्रार०  चौधरी
 )  मेँ  संशोधन  संख्या  ३५  का  प्रस्ताव  करता  हूँ

 श्री  वेंकटरामन  मैँ  संशोधन  संख्या  १६१  का  प्रस्ताव  करता  हूँ  ।

 एन०  पी०  नथवानी  मेरा  संशोधन  संख्या  १६२  श्री  वेंकटरामन के  संशोधन

 संख्या  १६१  क  समान  ही  है  |

 श्री  करण  पी०  गौंडर  में  संशोधन  संख्या  ६४  का  करता  हूँ  ।

 श्री  ato  जी०  देशपांडे
 :  मेरा  संशोधन  संख्या  १६३  श्री

 | ०  पी०  गोंडल के  संशोधन

 संख्या  ६४  के  समान  ही  है  ।

 श्री  पाटनकर  मैं  प्रस्ताव करता  हूँ

 पष्ठ  ¥——o faa  २४  से  ३६  तक  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये

 that,  if  the  deceased  had  left  him  surviving  a  female  relative

 specified  in  class  I  of  the  Schedule  or  a  male:  relative  specified  in

 that  class  who  claims  through  such  female  relative,  the  interest  of

 the  deceased  in  the  Mitakshara  coparcenary  property  shall  devolve

 by  testamentary  or  intestate  succession  as  the  case
 may

 be,  under

 this  Act  and  not  by  survivorship.

 Explanation  1.  For  the  purposes  of  this  section  the  interest  of  a  Hindu

 Mitakshra  coparcener  shall  be  deemed  to  be  the  share  in  the

 property  that  would  have  been  allotted  to  him  ल  a  partition  of  the

 property  had  taken  place  immediately  before  his  death i  rrespective
 of  whether  he  was  entitled  to  claim  partition  or  not

 मूल
 में  ।
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 [
 श्री

 पाटनकर
 |

 Explanation  2.  Nothing  contained  in  the  proviso  to  this  section  shall  be

 construed  as  enabling  a  person  who  has  separated  himself  from

 the  coparcenary  before  the  death  of  the  deceased  to  claim  on  intes-

 tacy  a  share  in  the  interest  referred  to

 यदि  मृतक  उत्तरजीवी के  रूप  में  ae  की  प्रथम  क्षेणी  में
 उल्लिखित  कोई  सम्बन्धित

 भ्रमणा  उस  श्रेणी  में  उल्लिखित  कोई  ऐसा  जो  उक्त  सम्बन्धिनी  के  जरिये

 दावा  छोड़  गया  तो  मिताक्षरा-समांशिता-सम्पत्ति  में  मृतक  का  हित  इस

 अधिनियम  के  ata  इच्छापत्रीय  अथवा  वसीयतरहित  उत्तराधिकार  जेसी  भी  स्थिति

 के  द्वारा  प्रशान्त  होगा  न  कि  उत्तरजीविता  द्वारा  ।

 ब्या व्या  १.  इस  धारा  के  प्रयोजन  के  लिये  हिन्दू  मिताक्षरा  समां शी  का  हित  सम्पत्ति  में  वह

 (11  समझा  जायेगा  जोकि  उसे  उस  दशा  में  भ्रावंटित  किया  जाता  यदि  उसकी  मृत्य  से

 तुरन्त  पहले  सम्पत्ति  का  विभाजन  हो  गया  होता  ।  चाहे  उसे  विभाजन  का  दावा

 करने  का  हक  था  या  नहीं  ।

 व्याख्या २.  इस  धारा  के  परन्तुक  की  किसी  बात  का  यह  अर्थ  नहीं  लगाया  जायेगा  कि  उससे

 कोई  ऐसा  व्यक्ति  जो  मृतक  की  मृत्यू  से  पहले  समांशिता  से  पृथक  हो  गया  बिना

 वसीयत  के  ही  उसमें  निर्दिष्ट  हित  में  star  का  दावा  कर  सकता  है

 fait  ato  ato  शाह  :
 मैं  संशोधन  संख्या  2&%  का  प्रस्ताव करता  हूँ  ।

 ठाकुर  दास  भार्गव  :  मैं  संशोधन  संख्या  १६४  का  प्रस्ताव  करता  हूँ
 ।

 श्री  एच०  जी०  वैष्णव
 मैं  संशोधन  संख्या  ६६  का  प्रस्ताव करता  हूँ  ।

 श्र  बमन  बंगाल--रक्षित  अ्रनुसूचित  जातियां  )
 :

 मैं  संशोधन  संख्या  १६६  का  प्रस्ताव

 करता हूँ  |

 डाभी
 मैं  संशोधन  संख्या  १६७  का  प्रस्ताव करता  हूँ

 पंडित ठाकुर  दास  भार्गव  :  मैं  संशोधन  संख्या  ae  तथा  E&Y  का  प्रस्ताव करता  हू ँ।

 महोदय
 :

 श्री  ये  सभी  संशोधन  सभा  के  सम्मुख  यदि  कोई  सदस्य  कोई  कौर

 संशोधन  भी  प्रस्तुत  करना  चाहे  तो  वह  उसकी  संख्या  बताने  की  कृपा  करें  |

 fat  दोष गिरि  राव  मैं  संशोधन  संख्या  १६५  प्रस्तुत करना  चाहता  हूँ  ।

 श्री  मूलचन्द  दुबे  में  संशोधन  संख्या  २००  प्रस्तुत  करना

 चाहता  हूँ  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  मथुरा--पश्चिम  )  :  मैँ  संशोधन  संख्या  eae  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूँ  ।

 श्री  श्राल्तेकर (  उत्तर  में  संशोधन  संख्या  १०४  तथा  १०  ५  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूँ
 ।

 fat | चू  सी०  मैं  संशोधन  संख्या  २०२  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूँ  ।

 ठाकर  दास  भागने
 :
 मेरे  सभी  संशोधनों  को  प्रस्तुत  समझा  जाये  ।  मंत्री  महोदय

 ने  संशोधन  संख्या  २०१  की  सूचना  दी  भ्र  मैंने  उस  संशोधन  का  भी  संशोधन  प्रस्तुत किया  है  ।

 श्रिया  महोदय  :  में  उसे  भी
 प्रस्तुत  हुमा  मानूंगा

 मिल  अंग्रेजी में  ।
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 पंडित ठाकर  दास  भागने  :  मैंने  अरन्य  संशोधनों की
 भी

 पूर्व  सुचना  दी  है
 ।

 tora  महोदय  :  मैं  उन्हें  बाद  में  लूंगा  |

 tat वी०  जी०  देशपांडे  :  यह  एक  प्रत्य  महत्वपूर्ण  खण्ड  प्यार  इस  पर  विचार  करने  के

 लिये  हमें  समय  चाहिये  ।  इसलिये  इस  पर  कल  चर्चा  की  जायें  ।

 पंडित ठाकुर  दास  मैं  उस  संशोधन
 को  भी

 इसी  समय  पढ़  देता  हूं
 ।

 श्री  वी०  जी०  देशपांडे
 :

 संशोधनों  पर  विचार  करने  के  लिये  हमें  समय  चाहिए  इसलिये

 चर्चा  कल  जारी  रखी  जाय I.

 महोदय  :
 जब  माननीय  सदस्य  की  बारी  करायेगी  तब  तक  उन्हें  संशोधन  पर  विचार

 करने  के  लिये  पर्याप्त  अवसर  मिल  जायेगा  |  क्या  माननीय  मंत्री  अब  कुछ  कहना  चाहते  हैं
 ?

 श्री  पाटनकर  :  मैंने  एक  ऐसे  संशोधन  की  सूचना  दी  है  जो  संशोधन  संख्या  eg  जैसा  ही  है  ॥

 यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  खण्ड  इसलिये  में  सभी  दृष्टिकोणों  पर  विचार  करूँगा  अन्त

 में  उत्तर  दंगा  ।  मेरे  विचार  में  इस  खण्ड  पर  are  सायंकाल  तक  वाद-विवाद  समाप्त  हो  जायगा

 झर  मैं  नत  में  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  करूँगा  |  इस  समय  मैं  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  कोई  ऐसा  सदस्य  है  जिसने  wa  तक  सामान्य  वाद-विवाद  में  भाग

 नलिया  हो  तो  वह  कृपया  खड़ा  हो  जाए  |

 ठाकर  दास  भागने  :  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  पहले  माननीय  मंत्री  को  भ्र पना  संशोधन

 प्रस्तुत  करना  चाहिये  प्रौर  फिर  उस  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  संशोधन  भी  प्रस्तुत  किया  जाए  ताकि  सारी

 बात  पर  चर्चा  की  जा  सके  ।  नहीं  तो  माननीय  मंत्री  द्वारा  विवाद  के  प्रीत  में  उत्तर  के  रूप  में  संशोधन

 प्रस्तुत  करने  से  कोई  लाभ  न  होगा  |

 श्री  पाटनकर  :  मैं  संशोधन  की  सूचना  दे  चुका  |

 Fo  Ato  पहले  माननीय  मंत्री  को  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  बताना  चाहिये

 ठाकुर  दास  भाग  उस  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  मेरे  संशोधन  को  प्रस्तुत  sar

 समझिये  ।

 श्रिया  महोदय  :  अरब  निम्न  संशोधन  हैं  जिनमें  संशोधनों  के  संशोधन  भी  हैं

 संशोधन  संख्या  ३५,  १६१,  १६२  संख्या  १६१  जसा  र६३

 संख्या  ६४  जैसा  २०१,  १९४,  १६४,  ६६,  १६६,  १६७,  १९६,  १९७  प्र  &&,

 १०  Ro,  QoQ  तथा  R231

 संशोधन  संख्या  २०१  का  पंडित  ठाकुर  दास  भाव  के  नाम  में  कोई  भी  अन्य  संशोधन  प्रस्तुत

 sat  समझा  जायेगा |  यदि  किसी  अन्य  सदस्य  को  कोई  संशोधन  प्रस्तुत  करना  हो  तो  मझे  कोई

 आपत्ति नहीं  है  ।

 जी०  वैष्णव श्री  शेष गिरि  राव  :  मेरा  संशोधन  संख्या  १६५  तरसा  ही  है  जैसा  श्री  एच०

 दारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  ६६  है  ।

 मूलचन्द  दुबे
 :

 मेरा  संशोधन  संख्या  २००  वैसा  ही  है  जैसा  श्री
 Fo  पी ०  गौंडर  द्वारा  प्रस्तुत

 संशोधन  संख्या
 ay

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  कृष्ण  चन्द्र
 :  में  संशोधन  संख्या  &&  प्रस्तुत  करता  हूँ  |

 श्री  श्राल्तेकर
 :

 मैं  संशोधन  संख्या  १०४  का  प्रस्ताव करता  हूँ  ।  मेरा  संशोधन  संख्या  Loy

 वैसा  ही  है  जैसा  श्री  एच०  जी०  वैष्णव  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  ६६  है  ।

 पपंडित के ० क ०  सी०  शर्मा  :  में  संशोधन  संख्या  २०२  का  प्रस्ताव  करता  हूँ
 ।

 ठाकुर  दास  भागने  मैं  संशोधन  संख्या  २१३  का  प्रस्ताव करता  हूँ  ।

 भ्रिध्यक्ष  महोदय  :  ये  सभी  संशोधन  भी  अरब  लोक-सभा  के  सामने  हैं  ।

 श्री  झुनझुनवाला  (  भागलपुर--मध्य )  amt  चार  दिन  से  इस  बिल  पर  बहस  हो  रही  है  ।

 मैंने  यह  देखा  a  सुना  भी  कि  जब-जब  हिन्दू  कोड  बिल  हाउस  के  सामने  तो  उस  समय  सक्सेना

 के  बारे  में  बहुत-सी  बातें  कही  गयीं
 ।

 यह  चीज़  नई  सोसाइटी  की  तरफ  से  रही  हैं
 at  इस  पर  कभी  भी  बहस  चल  रही  है  ।  इस  पर  बोलना  कुछ  बहुत  नाजुक-सी-बात हो  जाती है  ।

 अगर  कोई  इस  बिल  पर  शुद्ध  भाव  से  टीका  टिप्पणी  करना  चाहता  चाहता  है  कि  स्त्रियों

 को  भ्र धि कार  दिया  लेकिन  यदि  शभ्रधिकार  देने  के  तरीके  में  उसका  इस  बिल  से  कुछ  भी  मतभेद

 है  तो  कुछ  माननीय  सदस्य  शुरू  से  हीं  उसकी  तरफ  से  अपने  दिमाग  बन्द  कर  लेते  हैं  प्रौर  यह  समझने

 लगते  हू  कि  यह  areal  जो  खड़ा  हुजरा  है  यह  स्त्रियों  को  प्राधिकार  नहीं  देना  चाहता  ।  तो  मैं  उनसे  यह

 प्रार्थना  करूँगा  कि  मेरे  बारे  में  भी  यह  न  समझ  बैठें  कि  मैं  स्त्रियों  को  अघिकार  नहीं  देना  चाहता  |

 में  देखता  हूँ  कि  जिस  प्रकार  पहले  हम  भ्र पनी  स्त्रियों  की  इज्जत  करते  थे  उस  तरह  से  नहीं

 कर  रहे  हमारे  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  जी  नें  जब  राम  कौर  सीता  का  उदाहरण  देते  हुए  प्राजक

 की  स्त्रियों  का  जिक्र  किया  था  तो  हमारी  बहिन उमा  नेहरू  जी  ने  उसका जो  जबाव  दिया  था  मैं  उसके

 साथ हूँ  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  इस  बारे  में  भी  दोष  की  भागी  स्त्रियां  नहीं  बल्कि  पुरुष  हैं  ।  मैँ  समझता

 हूँ  कि  हमें  यह  बात  माननी  चाहिये
 ।

 मैं  यह  सारा  बिल  पढ़  गया  हूँ  ।  wat  हमारे  भाई  मालवीय  जी  बड़े  जोश  के  साथ  बोल  रहे  थे

 और  कह  रहे  थे  कि  हमारे  संविधान  के  अ्रनुसार  स्त्रियों  को  समान  अधिकार  मिलने  चाहियें  कौर  उनको

 यह  मिलना  वह  मिलना  चाहिये  ताकि  वे  स्वतन्त्र  भारत  में  जीवन  भ्रमणी  तरह  से  निभा

 सकें  |  यह  नहीं  होना  चाहिये  कि  उनको  भ्रपने  भाई  या  पति  पर  निर्भर  होकर  रहना  पड़े  ।

 वे  उनके  मुंह  की  तरफ  ऐसी  बात  नहीं  होनी  चाहिये  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  जो  लोग  ऐसा  कहते  हैं  कि

 इस  वर्तमान  हिन्दू  उत्तराधिकार  विधेयक  से  स्त्रियों  को  काफी  अ्रधिकार  मिल  जाता  उन्होंने  इस

 बिल  को  ठीक  तरह  से  समझा  नहीं  है  ।  इससे  वास्तव  में  स्त्रियों  को  कुछ  भी  भ्र धि कार  नहीं  मिलता

 अ्रलबत्ता  इस  बिल  के  द्वारा  उनके  मन  में  एक  इस  तरह  का  सेंटीमेंट  )  खुशी  हो  जाती

 है  कि  बाप  के  मरने  के  ह  उसकी  सम्पत्ति  में  हमको  भी  अधिकार  प्राप्त  होगा  जैसा  कि  पुत्र  को  है  ।

 इसके  विपरीत  हमारी  स्त्रियों  को  शास्त्रानुसार  जो  भ्र धि कार  इस  समय  प्राप्त  हैं  प्रौढ़  जिस  तरह  से

 लड़की  के  पिता  उसके  भाई  लड़की  से  प्रेम  भाव  रखते  हँ  जो  उसकी  हर  प्रकार  से  मदद

 करना  वालियंटरी  कत्तव्य  समझते  उसमें  इस  बिल  के  पास  हो  जाने  से  एक  कड़वापन

 at  जायेगा |  यह  बिल  स्त्रियों  को  कोई  भी  अ्रधिकार  नहीं  देता  है  ate  यदि  स्त्रियों  को  कोई  तकलीफ

 होती  है  तो  वह  बाप  के  घर  में  नहीं  बल्कि  पति  के  घर  में  होती  है  ।

 जब  डाइवोर्स  विच्छेद  )  बिल  यहां  पर  पास  हो  रहा  था  तो  मैंने  उस  समय  उसका  विरोध

 किया  था  ate  मैं  चाहता  था  कि  डा इवो सं  बिल  लाने  से  पहले  स्त्रियों  को  सम्पत्ति  में  अधिकार  दिलाने

 के  विषय  पर  विचार  कर  लिया  जाता  AAR  उसके  तय
 हो

 जाने  के  बाद  बिल  लाया  जाता
 |

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।
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 जब  मैं  इस  हिन्दू  उत्तराधिकार  विधेयक  को  पढ़ता  हूँ  तो  ऐसा  मालूम  होता  है  कि
 मानों  सिफ

 मुंह  पोंछी  की  गई  हो  कौर  वास्तव  में  इसके  द्वारा  उनको  कोई  अधिकार  नहीं  मिलता  है  ।  हमको

 यह  बतलाइये  कि  इसमें  कम्पलसरिली  )  स्त्रियों  को  किस  अवस्था  में  अ्रघिकार  मिल  सकता

 श्राप  कहते  हैं  कि  लड़की  को  भ्र धि कार  देना  पिता  के  ऊपर  निर्भर  भाई  के  ऊपर  निर्भर  हैनान  माता

 के  ऊपर  निरभर  है  तो  उस  हालत  में  उसका  अधिकार  ही  क्या  रहा  ।'  पिता  जरगर  चाहेगा तो  एक
 वसीयत

 करके  पुत्री  के  टीका  को  खत्म  कर  देगा  |  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  बाप  भाई

 जब  यह  देखेंगे  कि  लड़की  हमारी  सम्पत्ति  में  से  हिस्सा  ले  जाएगी  तो  जितना  भी  उनका  प्राकृतिक  प्रेम

 है  कौर  लड़की  को  हर  प्रकार  से  सहायता  करना  जो  वह  अरपना  कत्तव्य  समझते  वह  समाप्त  हो  जायगा

 श्र  शुरू  से  ही  उनकी  यह  चाल  होगी  कि  किसी  तरह  से  लड़की  को  कुछ  न  मिल  पाये  ।  इस  चीज़ की

 हमको  इस  बिल  के  कारण  मालूम  होतीਂ  है  कौर  स्त्रियों  को  सिवाय  नुक्सान  के  कोई  लाभ  होता

 नज़र नहीं  भ्राता  ।

 श्री  पाटनकर  :  पिता  लड़की  पर  इतना  क्यों  बिगड़  जायगा  ?

 श्री  झुनझुनवाला  :
 मंत्री  महोदय  wal  इतने  बूढ़े  नहीं  हो  गये  हैं  कि  वे  यह  न  समझ  सकें  कि  पिता

 किस  तरह  से  बिगड़  जायगा
 ।

 इसके  ज़िम्मेवार  उनका  यह  बिल  यह
 जो

 एक  प्रतिबन्ध  लगाकर  उसको

 सम्पत्ति  में  हिस्सा  दिलाने  की  चेष्टा  कर  रहे  इसका  असर  यह  पड़ेगा  कि  प्रभी  तक  जो  लड़की  के  प्रति

 उसके  बाप  प्रौर  भाई  के  दिल  में  प्राकृतिक  प्रेम  भाव  होता  वह  खत्म  हो  जायेगा ।  मैं  तो  चाहता हूँ  कि

 कि  स्त्रियों  को  सच्चा  कौर  वास्तविक  भ्र धि कार  प्राप्त  हो  झर  उसके  लिये  बजाए  पिता  के  वहां  सम्पत्ति

 दिलाने  के  उसको  ससुराल  में  पति  के  घर  में  सम्पत्ति  शर  अधिकार  दिलाने  का  सुझाव  हम  लोगों  ने  दिया

 था  कौर  राज  भी  उसके  लिये  कहते  हैं  ।

 wat  कल  या  परसों  जब  इस  विधेयक  पर  हमारे  श्री  एस०  एस०  मोरे  बोल  रहे  थे  तो  उन्होंने

 पिताओं  ate  भाइयों  स्त्रियों  को  अधिकार  देने  के  सम्बन्ध  में  नीच  प्रकृति  वाला  बतलाया  था  wit
 ~  ि

 उनके  अनुसार  वे  लोग  जो  कि  इस  हिन्दू  उत्तराधिकार  विधेयक  का  विरोध  करते  हैं  वे  प्रतिक्रियावादी

 हैं  श्र  प्रोग्रेसिव  नहीं  हैं लेकिन  मैं  उनको  बतलाना  चाहता  हूँ  कि  उनका  ऐसा  ख्याल  करना

 बिल्कुल गलत  है  ।  श्राप  हमको  पहले  यह  बतलाइये  कि
 इस  बिल  से  एक  लड़की  को  स्वतन्त्र  रूप

 सें

 किसी
 भी

 स्टेज
 में  क्या  कुछ  मिलता  है

 ?  weet में  तो  तकलीफ  एक  लड़की  को  होती  है  वह

 उसको  अपने  पिता  के  घर  में  नहीं  होती  बल्कि  ससुराल  में  जाकर  होती  है  कौर  इसलिये  भ्र धि कार  दिलाने

 की
 बात  वहां  के  लिये  होनी  चाहिये

 थी  ।
 wa  डा इवो सं  बिल  पास  हो  जाने  से  यह  होगा  कि  पुरुष  बूढ़ा

 होने  पर  भी  यह  समझ  कर
 कि

 चलो  अरब
 तो  तलाक़

 का  कानून पास  ही  हो  गया है  तो  क्यों न  मैं  दूसरी
 स्त्री

 को  घर  ले  भ्रांत  शर  दूसरी  शादी  करने  के  लिये  वह  पचास  तरह  से  बहाने  बना  करके  पहली

 स्त्री  से  छुटकारा  प्राप्त  कर  लेगा  इसलिये  मैं  कहूँगा
 कि

 यदि  ary  यह  समझते  हैं  कि  स्त्रियों को
 सम्पत्ति  झर

 धन  पर
 भ्र धि कार  हो  तो  शेड्यूल  )

 के  इलाज  १  में  डाटर  )
 का  नाम

 उसमें  श्राप  यह  कर  दें
 कि

 एंड
 वाइफਂ

 तथा  पिता  यदि  मरे  तो  पतोहू

 को  भी  उसी  प्रकार  से  हक़  प्राप्त  हों  प्यार  ऐसा  हो  जायगा  तो  जितनी  ख़राबियां  इस  डाइवोर्स से

 फैलने  वाली  वे  नहीं  फैल  पायेंगी  ।
 नगर  ससुराल  में  लड़की  को  सम्पत्ति  में  अधिकार  प्राप्त  रहेगा

 तो  यह
 जो

 अ
 का

 बदचलन  पुरुषों  द्वारा  अनुचित  लाभ  उठाये  जाने  की  श्राशंका  है  वह  बहुत  कम

 हो
 जायगी  क्योंकि  उसको  भय  बना  रहेगा

 कि
 मेरी  सम्पत्ति  में  उसका  अधिकार  है  कौर  नगर  कहीं  कोई

 STIS  हो  भी  जायगा  तो  स्त्री  उसकी  सम्पत्ति  में  से  अपना  अधिकार ले  लेगी  ake  वह  अपना  शेष  जीवन

 सुखमय  तरीके  से  व्यतीत कर  सकेगी  ।  ait  हक़ीक़त  यह  है
 कि

 हमारे  हिन्दू  समाज  में  लड़कियों  को
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 झुनझुनवाला  |

 पिता  के  घर  में  कोई  तकलीफ  नहीं  होती  है  कौर  हर  कोई  पिता  पौर  लड़की
 के  भाई  चाहते  हैं  कि  वह

 भ्रच्छे  से  भ्रच्छे  घर  जाय  शर  उसका  वैवाहिक  जीवन  सुखमय  हो  शादी  हो  जानें  के  बाद  भी
 उसका

 अपने  मायके  वालों  के  साथ  प्रेमपूर्ण  सम्बन्ध  बना  रहता  है  कौर  उसके  भाई  बाप  के  यहां  से  हर

 त्यौहार  पर  कुछ  न  कुछ  भ्राता  रहता  नाती  होने  पर  मायके  वालों
 के  यहां  से  काफी  सामान

 उसको  मिलता  है  ।  भ्रलबत्ता  मैं  यह  मानता  हूँ  कि  जहां  वह  शादी  होकर  जाती  है  जिस
 घर  में  बहू

 बन  कर  जाती  वहां  पर  उत्तक  कोई  भी  fare  नहीं  हैं  सनौर  ससुराल  में  उसको  सम्पत्ति में
 अधिकार

 दिलाने  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  |

 कल  मोरे  साहब  कौर  मैं  में  बातें  कर  रहे  थे  तो  उन्होंने  कहा
 कि  इस  बिल  में  है  ही  क्या

 जो

 आप  इतना  शोर  मचा  रहे  हैं  ।  यह  विधेयक  स्त्रियों  क  साथ  एक  छल  के  सिवा  कुछ  नहीं  है  ।  यह  तो

 केवल एक  सेंटीमेंट  चीज हो  गई  है  कि  लड़कियां यह  ख्याल  करने  लगेंगी कि  हमको

 पिता  के  घर  में  हिस्सा  मिल  गया  है  लेकिन  होगा  यह  कि  इससे  हमारे  बसु  साहब  के  वकील  साथियों  की

 बन  ५  मैं  पूछता  हूँ  कि  ae  लड़के  पिता  से  बंटवारा  करवा  लेते  हैं  शौर  यह  कह  कर  हो

 जाते  हैं  कि  हमारा  हिस्सा  हमें  दे  हम  भ्र पना  करायेंगे  श्र  खायेंगे  तो  उस  हालत  में  बेचारी

 लड़की क्या  करेगी  ?  इस  बिल  के  बन  जाने  से  तो  लड़कियों  को  तो  कुछ  नहीं  मिलेगा  वकीलों

 की  बन  जायेगी  धड़ाधड़  लोग  उनसे  वसीयतनामों  तैयार  करवायेंगे  |  कोई  पिता  वसीयत

 करके  लड़की  को  डिसइनहैरिट  से  कर  देता  है  तो  वह  कहां  रहेगी  क्या  करेगी
 ?

 झगर  विवाह  हो  जाने  क  उसके  पति  ने  उसके  साथ  दुर्व्यवहार  किया  तो  वह  कया  करेगी  प्रौढ़  उसकी

 क्या  स्थिति  होगी
 ?

 जसा  हमारे  पूज्य  टंडन  जीਂ  ने  कौर  पंडित  ठाकुर  दास  भागचंद  ने  कहा  कि  हमको  ऐसी  व्यवस्था

 करनी  चाहिये  ताकि  स्त्रियों  को  सम्पत्ति  में  वास्तविक  अ्रधिकार  वह  सम्पत्ति की  अधिकारिणी

 हों  सचमुच  में  वे  अरपना  स्वतन्त्र  जीवन  व्यतीत  कर  न  कि  केवल  एक  सेंटीमेंट चीज़  को  लेकर

 वह  यह  समझने  लग  जायें  कि  हमको  बहुत  कुछ  मिल  गया  है  जब
 कि

 उनको  मिल  कुछ
 भी

 नहीं  रहा  है
 |

 इस  बिल  में  जो  क्लासेज  )  दिये  गये  हैं  कौर  उन  पर  जो  भ्रमेंडमेंट्स
 भराये  शाह

 साहब  ने  दिये  नथवानी  साहब  ने  दिये  भागंव  साहब  ने  दिये  हैं  शर  खुद  मिनिस्टर
 साहब ने  दिये

 उनको  मैं  पढ़  रहा  था  तो  मुझ  को  ऐसा  लगा  कि  यह  सब  झगड़े  की  बातें  हैं  शर  सिफ॑  सालिसिटरों

 का  घर  भरेगा  ।

 इसमें  जो  क्लासेज  हैं  जिन  में  प्रापर्टी  का  जिक्र  उनमें  स्त्रियों  की  तीन  प्रापर्टीज

 का  जिक्र है  ।  एक  तो  स्त्री धन  दूसरी  वह  जो  कि  वह  wo  पिता  से  इन्हेरिट  करती है  a  तीसरी

 वह  जो  ब  पति  से  इन्हेरिट  करती  या  कहीं  प्रोसेस  लाती  है  ।  इस  जगह  पर  झगड़ा

 यह  है  कि  जो  वह  इन्हे रिटी  करती  है  पिता  के  यहां  से  वह  पिता  के  घर  में  भाई  को  मिले  प्रौढ़  उस

 को  मिलने  के  बाद  चाहें  किसी  ate  को  मिले  ।  मैं  कप  से  यह  हूँ  कि  जिस  प्रकार  से  मिनिस्टर

 साहब  ने  बिल  को  ड्राफ्ट  (  )  किया  उस  में  कैसे  सम्पत्तियों  को  अ्रलग-म्रलग  किया

 कौन  सी  प्रोपर्टी  है  कैसे  पता  चलेगा
 ?

 इस  में  केवल  लिटिगेशन  (  मुकदमेबाज़ी  )  ही  तो  बढ़ेगा  ।  जिस

 प्रकार  से  यह  बिल  ड्राफ्ट  है  उस  से  एक  दूसरे  में  sa  ही  तो  बढ़ेगा  |  मैं  समझता हूँ  कि  यदि  श्राप

 वास्तव  में  बहनों  को  कुछ  शभ्रधिकार  देना  चाहते  सम्पत्ति  का  मालिक  बनाना  चाहते  तो  जैसा  मैं

 हूं  उस  पर  ध्यान  दीजिये |  स्त्रियों  के  साथ  यदि  कुव्यवहार  होता  है  तो  विशेषरूप से  पति  के  घर

 में  होता  पिता  के  घर  में  नहीं  होता  है  इसलिये  श्राप  सब  बातों  को  छोड़  कर  उन  को  पति  के  घर

 फादर-इन-ला  के  घर  में  हिस्सा  जिस  तरह  से  फादर-इन-ला  के  यहां  लड़के  को  मिलता

 है  उसी  तरह  से  ag  को  भी  मिले  ।



 ROX ३े  LENE  हिन्दू  उत्तराधिकार  विधेयक

 इस  विधेयक  मैँ  जो  भी  कानूनी  बातें हैं  वह  मैं  पंडित  ठाकुर  दास  जी  पर  छोड़ता  मैं  चूंकि

 जेनरल  डिस्कशन  के  समय  यहां  नहीं  बोला  था  इसलिये  मैंने  जेनरल

 बातें ही  कही  हैं  aa  समय  भी  नहीं  है  ।  महोदय  ने  घंटी  बजा  दी  है  ।

 Tait डी०  ato  शर्मा  :  मुझ  से  पहले  कभी-प्रभी जिस  माननीय  सदस्य  ने
 भाषण

 दिया है  मैंने  उनकी  बातें  ध्यान  से  सुनी  हैं  ।  उन्होंने  जो  तके  प्रस्तुत  किये  हैं  वे  विधेयक  के  पक्ष में  थे  या

 विपक्ष  में  यह  बात  मैं  नहीं  समझ  सका  हूँ  ।  परन्तु  इन  तर्कों  से  स्वामी गत  प्रकार  के  उन
 विचारों

 का  पता

 चलता  है  जिनके  विरुद्ध  सारा  संसार  इस  समय  लड़  रहा  है  |

 यह  आन्दोलन  केवल  भारत  में  ही  नहीं  बल्कि  सभी  एशिया थी  gar  satay  देशों  में  भी  दिखाई

 देता  चीन  में  स्त्रियों  को  बहुत  से  मामलों  में  पुरुषों  के  समान  समझा  जाता  एक  प्राचीन देश

 वहां  पर  भी  उन्होंने--जहां  तक  कृषि-सम्पत्ति  का  सम्बन्ध  है--स्त्री  तथा  पुरुष  में  कोई  मतभेद
 नहीं

 रखा है  ।

 मेरे  मित्र  श्री  झुनझुनवाला  ने  प्राकृतिक  प्रेम  तथा  कत्तव्य  की  चर्चा
 की

 है
 ।

 अरब  जब
 कि  वर्तमान

 सामाजिक  शक्तियों  के  कारण  इस  प्राकृतिक  प्रेम  में  कमी  करा  रही  है  कौर  कत्तव्य  शब्द  का  प्रथ  भी  वह

 नहीं  समझा  जाता  है  जो  समझा  जाना  तो  यह  स्वाभाविक ही  है  कि  इन  कमियों
 को

 पूरा  करने

 के  लिये  हम  सामाजिक  न्याय  का  aaa  ले  लें  ।  सामाजिक  न्याय  दो  प्रकार  से  किया  जा  सकता  है  एक

 दिक्षा  द्वारा  कौर  विधान  इस  विधेयक  में  तथा  समस्त  हिन्दू  संहिता  विधेयक  में  इन  दोनों

 बातों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए |

 मैं  एक  प्रदान  पूछना  चाहता  हूँ  ।  हम  जो  परिवर्तन  कर  रहे  हैं  क्या  वह  क्रांतिकारी  परिवर्तन  है  ?

 इस  परिवर्तन  से  हमारे  सिरों  पर  भ्राता  ट्ट  कर  नहीं  गिर  पड़ेगा  ।  हम  कोई  अरा मह परिवर्तन

 क्रान्तिकारी  परिवर्तन  जैसी  बात  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  जैसा  कि  विधि-कार्य  मंत्री  ने  कहा  है  हम  एक  उद्विकास

 कार्यवाही कर  रहे  हैं  ।  जिन  बातों को  कभी  माना  जाता  था  कौर  जो  बिल्कुल  बेकार

 हैं  उनसे  उन्हें  भय  नहीं  खाना  चाहिये  भ्र ौर  इस  विधेयक  का  स्वागत  करना  चाहिये ।  wea  बातों  के

 अतिरिक्त  यह  विधेयक  उन  बहुत-सी  सामाजिक  कुरीतियों  को  जड़  से  उखाड़  फेंकेगा  जो  हमारे  समाज

 में
 घर

 कर  चुकी  हैं
 |

 हमारे  समाज  बुराई  की  सबसे  बड़ी  जड़  दहेज  प्रथा है  ।  यह  दहेज  प्रथा  उत्तरी

 भारत  में
 ही

 नहीं  बल्कि  भारत  के  सारे  राज्यों  में  फैली  हुई  है
 ।

 केवल
 उत्तरी

 भारत  ही  इस
 का  शिकार

 नहीं है  ।

 हमारी  महिला  सदस्यों  ने  दहेज  प्रथा  का  उन्मूलन  करने  वाले  कितने  ही  विधेयक  wa  तक  प्रस्तुत

 किये  हैं
 ।

 इस  विधेयक  से  ate  कुछ  नहीं  तो  दहेज  की  प्रथा  के  झ्राधार  पर  कुठाराघात  है  ।  यह

 कहा  गया  है
 कि

 स्त्रियों  को  पिता  के  यहां
 तो

 wea  बर्ताव  मिलता  किन्तु  ससुर  के  यहां  बरच्छा  बर्ताव

 नहीं  मिलता
 ।

 मैं  समझता  हूँ  कि  am  प्रस्तुत  करने  के  लिये  पिता  ae  ससुर  के  यहां  का  यह  भेद  बताना

 कल्प नात्मक
 कौर  प्रवंचनात्मक है  ।  पुत्री  को  पिता  के  यहां  रहना  हो  अथवा  ससुर  के  यहां  चीज़ यह  है

 कि  हमें  ऐसा  प्रबन्ध  करना  चाहिये  जिससे  वह  ara  से  रह  सके  शर  सामाजिक  समानता  का  जीवन

 व्यतीत कर  सके  ।

 हमने  स्त्रियों  को  राजनीतिक  कौर  सामाजिक  समानता  दे  दी  है
 ।

 फिर  मैं  नहीं  समझता  हूँ  किं

 झ्राथिक  समानता  से  उन्हें  क्यों  वंचित  किया  जाता  है
 ।

 जब  तक  उन्हें  श्नाथिक  समानता  नहीं  दी  जाएगी

 तब  तक
 वे

 जीवन  के  संग्राम  का  सफलतापूर्वक  सामना  नहीं  कर  सकतीं
 ।  अनेक  मित्र

 मुझ  से  कहते

 मूल
 sit

 में
 ।
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 डी०  सी०  फार्मा |

 हैं  कि  इस  विधेयक  के  पास  हो  जाने  पर  मुकदमेबाज़ी  बढ़  जायेगी  तथा  कौर
 भी

 परेशानियां  बढ़
 जायेंगी  ।

 उन्हें  हर  भ्रच्छी  चीज  में  खराबी  दिखाई  देती  है  ।  इस  विधान  से  उन्हें  पिता  कौर  ससुर  दोनों  के  घर

 श्रपना  उचित  स्थान  मिलेगा  कौर  वह  भारत  की  भ्रात्म-प्रतिष्टित  नागरिक  बन  सकेंगी  ।  मुझे  विस्वास
 ws

 है  कि  इस  विधान  से  स्त्रियों  को  बहुत  लाभ  होगा  ate  इसलिये  में  इस  विधेयक  का  स्वागत
 करता  हूँ ट

 अर  खण्ड  ६  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 tat  एन०  पी०  नथवानी
 :  मैं  संशोधन  संख्या  १६२  श्र  १९४  का  समर्थन  करने  लिये  खड़ा

 संशोधन  संख्या  १६२  में  मिताक्षरा  प्रथा  को  बिल्कुल  समाप्त  कर  देने  की  अपेक्षा  की  गयी  है  ।

 खण्ड  ६  को  मूल  विधेयक  में  जोड़  कर  संयुक्त  समिति  ने  बड़ा  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  कर  दिया  है  ।  इसके

 अनुसार  पुत्री  तथा  wey  महिला  उत्तराधिकारियों को  संयुक्त  परिवार  की  सम्पत्ति  के  मृत  समां शी

 की  सम्पत्ति  में  भाग  दिया  गया  है  ।  मैं  महिला  रिश्तेदारों को  उत्तराधिकार  का  भ्र धि कार  देने के  तो

 पक्ष  में  किन्तु  जिस  प्रकार  यह  किया  जा  रहा  है  उसके  विरुद्ध  हूँ  ।

 माननीय  मंत्री  जी  के  भ्रनुसार  खण्ड  ६  में  दो  परिणामों  की  अपेक्षा
 की

 गयी  है
 :

 मिताक्षरा  प्रथा

 के  संयुक्त  परिवार  का  विघटन  रोकना  att  १  में  निर्दिष्ट  महिला  उत्तराधिकारियों  को  उचित

 भाग  दिलाना
 ।

 इन  दोनों  चीज़ों  का  समन्वय  मैं  समझता  हूँ  सम्भव  नहीं  है
 ।

 यदि  ara  मिताक्षरा

 परिवार  को  कायम  रखना  चाहते  तो  स्त्रियों  के  लिये  उचित  भाग  का  दिलाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 इसलिये  सब  से  सीधा  कौर  सब  से  बरच्छा  उपाय  यह  है  कि  मिताक्षरा  प्रथा  को  बिल्कुल  समाप्त  कर  दिया

 जाय ।  समांशी प्रथा  का  मुख्य  लक्षण  यह  है  कि  सम्पत्ति  में  केवल  पुरुषों  को  हिस्सा  मिलता  स्त्रियों

 को  नहीं  ।  किन्तु  स्त्रियों  को  उत्तराधिकार  देने  के  लिये  ऑ्रापने  इस  सिद्धान्त  के  विरुद्ध  उपबन्ध  बनाए

 हैं  जो  समां शी  प्रथा  में  निहित  हैं  ।

 समांशी
 प्रथा  का  दूसरा  लक्षण  यह  है  कि  पुत्र  तथा  अन्य  उत्तराधिकारी  जन्म  से  भ्र धि कार  प्राप्त

 करते  खंड  ६  में  यह  जन्म-भ्रधिकार नकार  दिया  गया  है

 समांशी  प्रथा  का  तीसरा  लक्षण  यह  है  कि  कोई  ware  सम्पत्ति का  भाग  बेच  नहीं

 सकता |  हमने  जिस  रूप  में  खंड  ६  का  उपबन्ध  किया है  उससे  यह  जन्म-भ्रधिकार  समाप्त  हो  गया

 है  जो  मूल  सिद्धान्त  के  विरुद्ध  है  ।

 फिर  मिताक्षरा  प्रथा  के  यदि  कोई  हिन्दू  जिसकी  पृथक्  सम्पत्ति  मान  लीजिये  दो

 लड़कों  को  छोड़  कर  मरता  तो  दोनों  लड़के  उस  सम्पत्ति  के  संयुक्त  उत्तराधिकारी  होंगे
 ।  जिसका

 ma
 है  समां शी होंगे  ।  किन्तु  प्रस्तुत  विधेयक  के  भ्रन्तर्गत  यह  समां शी  सम्पत्ति  समाप्त  कर  दी  गयी  है  ।

 इस  प्रकार  समांशी  सिद्धान्तों  को  समाप्त  कर  रहे  हैं  संयुक्त  परिवार  प्रणाली  को  विघटन

 से  बचा  नहीं  रहे  खण्ड  ६  की  व्याख्या  का  प्रभाव  यह  होगा  कि  पुत्र  विभाजन  चाहेंगे  ate  अपना  हिस्सा

 लेकर  हो  जायेंगे  जिसका  परिणाम  यह  होगा  कि  जो  सम्पत्ति  पिता  के  उत्तराधिकारियों  में  वितरण

 के  लिये  उपलब्ध  होगी  वह  कम  रह  जायेगी  |

 खंड  ६  से  उत्पन्न  होने  वाली  कुछ  ग्र संगत ताओं  की  कौर  भी  मैं  ध्यान  भ्राकर्षित  करना  चाहता  हूँ
 ।

 एक  असंगतता  यह  है  कि  जबकि  मृत  समां शी  की  पुत्री  को  सम्पत्ति  में  मिलने  वाला  हिस्सा  निरपेक्ष

 पुत्र  को  यह  पैतृक  सम्पत्ति  के  रूप  में  मिलेगी
 ।

 इसलिये  पुत्री  को  इस  बात  की  छूट  होगी  कि  ag  जिस

 प्रकार  चाहे  इस  सम्पत्ति  को  बेच  सकती  किन्तु  पुत्र  को  इस  बात  की  स्वतन्त्रता  नहीं है  ।  इस  प्रकार

 की  श्रसंगतताओं  को  देखकर  राय  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  मिताक्षरा पद्धति  को  समाप्त  कर

 दिया जाए  ।  कौर  उसे  दायभाग  में  मिला  दिया  जाय
 ।

 इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  समां शी  प्रणाली

 मूल  ast  में  ।
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 को  समाप्त  कर  दिया  जाए  तो  अच्छा  होगा  ।  इससे  एकरूप  संहिता  के  निर्माण  की  दिशा  में  भी  एक

 कदम  उठेगा  ।

 मैं  विधवाओं  की  स्थिति  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूँ
 ।

 यदि  कोई  पिता  दो  लड़के
 कौर

 एक  विधवा  को  छोड़  कर  मरता  है  तो  विधवा  को  एक-तिहाई  भाग  मिलेगा  किन्तु  यदि  व्याख्या  को  हटा

 दिया  जाए
 तो

 विधवा
 को

 नवां  हिस्सा  मिलेगा
 ।

 इस  कारण  मैं  व्याख्या  को  हटाने  के  पक्ष  में  नहीं  हूँ
 ।

 विधवा  को  सम्पत्ति  में  से  उचित  भाग  मिलना  चाहिये  ।

 संशोधन  संख्या  १९४  के  द्वारा  पुत्री  तथा  स्त्री  उत्तराधिकारियों  को  उचित  हिस्सा  दिलाने  की

 भ्रपेक्षा की  गई  है  इस  समय  खंड  ६  के  थि  उत्तराधिकारियों  की  संख्या  निर्धारित  करने  में  वे  पुत्र

 भी  सम्मिलित  किए  जायेंगे  जोकि  wert  हो  गए  हैं  ।  इसका  परिणाम  होगा  कि  पुत्री  का  या  wer  स्त्री

 उत्तराधिकारी का  हिस्सा  कम  हो  जायगा  ।  संशोधन  संख्या  १९४  में  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  कि

 हिस्सेदारों  की  संख्या  थोड़ी  होगी  चूंकि  इसमें  उन  पुत्रों  को  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  जो  समांथा

 सम्पत्ति  में  अपना  हिस्सा  लेकर  हो  गए  थे  ।  इसलिये  यदि  हमारा  प्रथम  संशोधन  स्वीकार्य न  हो  तो

 मेरी  प्रार्थना  है  कि  यह  संशोधन  स्वीकार  किया  जाए  |

 श्रीमती  सुषमा  सेन  :
 खण्ड  ६  समस्त  विधेयक  का  सब

 से
 महत्वपूर्ण  खंड  है  |  इसके  कितने  ही

 संशोधन  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  कौर  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  भी  संशोधन  संख्या  २०१  प्रस्तुत  किया  गया

 इस  संशोधन  के  भ्रन्तगंत  व्याख्या  भी  दी  गई  है  ।  इसका  प्रभाव  यह  होगा  कि  स्त्रियों  को  aa  उससे

 कम  हिस्सा  मिलेगा  जिसकी  कि  मूल  विधेयक  में  अपेक्षा  की  गई  थी  ।  स्त्रियों को  कम  हिस्सा  देने  के

 सम्बन्ध  में  इस  सदन  में  कही  गई  कुछ  बातों  से  मुझे  बहुत  दु:ख  हम्ना  है  |  राखी  स्त्रियां  अपने  अधिकारों

 के  लिये  दोर  नहीं  मचा  रहीं  हैं  ।  अ्रधिकार  उन्हें  संविधान  द्वारा  दिए  जा  चुके  प्रौढ़  इसलिये  वे  पुत्र  के
 साथ  बराबर  हिस्से  का  दावा  करती  हैं  ।  जैसा  राऊ  समिति  ने  सिफारिश  की  यदि  मीता रा  प्रणाली

 समाप्त  कर
 दी

 जाए  तो  सारी  परेशानी  समाप्त  हो  जायगी  |  किन्तु  सरकार  इसके  लिये  तैयार  नहीं  है
 ।  गत

 निर्वाचनों  में  ग्रा  से  afer  मतदाताओं  की  संख्या  स्त्रियों  की  थी  कौर यह  विधेयक  लगभग  ६  करोड़

 हिन्दू  स्त्रियों  की  निर्योग्यता हटा  रहा  है  इसलिये  यहां  यह  सोचना  है  कि  क्या  स्त्रियों को  यह  अधिकार

 दिया  जाना  है  या  नहीं  ।  हम  ara  कोई  दान  नहीं  मांग  रहे  यह  वास्तव  में  स्त्रियों  का

 अ्रधिकार है  ।
 न च  नन

 कुछ  लोगों  ने  कहा  कि  केवल  पुत्र  ही  पिता  की  सम्पत्ति  में  हिस्सा  लेते  हैं  इसलिये  पिता  की  सम्पत्ति

 में  उन्हीं  का  भाग  होना  चाहिये
 ।  इसलिये यह  चीज़  गलत  है  ।  माता-पिता में  पुत्र  ate  पुत्रियों  दोनों

 को
 ही  रुचि  होती  है

 ।
 कुछ  मामलों  में  माता-पिता  के  लिये  पुत्रों  की  अपेक्षा  पुत्रियां  बहुत  कुछ  करती  हैं  ।

 एक  सुझाव  यह  है  कि  पुत्री  को  ससुर  की  सम्पत्ति  में  से  हिस्सा  पिता  की  सम्पत्ति  में  से  नही ं। hans

 पहले  मेरा
 भी

 कुछ  यही  विचार  था  किन्तु  बाद  में  मैंने  समझा  कि  यह  ठीक  नहीं  होगा  ।  पुत्री  के  लिये

 ससुर की
 अपेक्षा

 पिता
 की

 भावनायें  afr  कोमल  होती  हैं
 ।

 यदि  ait  ससुर  की  सम्पत्ति की
 उत्तराधिकारिणी

 बनेगी  तो  उसके  विवाह  में  बहुत  कठिनाई  होगी  ।  इसलिये  wa  मेरा  विचार  यही  है
 कि

 उसे  पिता  की  सम्पत्ति  में  ही  उचित  हिस्सा  मिलना  चाहिये  ।  मैं  इस  बात  में  विश्वास  नहीं  करती

 कि  इससे  बहनों  कौर  भाइयों  में  शत्रुता  पैदा  हो  जायगी
 ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  भाइयों  के  यहां  बहनों  का

 सदा  स्वागत  होगा  |

 श्री  बी०  डी०  पांडे
 झलमोड़ा--उत्तरपपूर्व  :  इस  हिन्दू  उत्तराधिकार  विधेयक  पर  जो

 यहां
 दो

 रोज़  से  वाद-विवाद  चल  रहा  है  उसको
 मैं

 ध्यानपूर्वक
 सुनता  रहा  हूँ  ।

 मूल  अंग्रेजी  मे ं।
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 बी०  डी०  पांडे

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  लोगों  ने  इस  बिल  का  विरोध  किया  है  लेकिन  मैं  यह  चीज़  स्पष्ट  कर  देना

 चाहता  हूँ
 कि

 मैं  स्त्रियों  को  अधिकार  दिये  जाने  का  विरोधी  नहीं  हूँ
 ।

 मैं
 स्त्रियों

 को  उनके
 पतियों

 की

 सम्पत्ति  में  पूर्ण  प्राधिकार  दिलाये  जाने  के  पक्ष  में  हूँ  ।  वैसे  यह  हर  एक  को  मालूम  है  कि  are  स्त्रियां

 हमारे  घरों  की  महारानियां  होती हैं  कौर  गृहलक्षिमयां  कहलाती  हैं  कौर  हम  लोग  हमारे  लड़के

 जो  भी  पैसा  कमा  कर  लाते  हैं  वह  सब  इन्हीं  देवियों  के  हाथ  पर  रख  देते  |...  घर  का  सारा  काम-काज

 वें  ही  चलाती हैं  कौर  मानना  पड़ेगा कि  वे  बड़े  सुचारू  रूप  से  चलाती  हैं  ।  राज इस  बात  से
 कौन

 इंकार  करेगा  कि  हमारे  घरों  में  लड़कियों  are  लड़कों  के  लालन-पालन  में  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  जाता

 बल्कि  देखने  में  तो  यह  are  है  कि  लड़कियों  को  उनके  मां-बाप  कुछ  ज्यादा  प्यार  करते  हैं  कौर  जसा

 कि  मेरी  एक  बहन  ने  यहां  पर  कहा  था  कि  लड़कियों  का  लालन-पालन  ठीक  नहीं  होता  है  उनका

 जीवन  बड़ा  दुःखमय  व्यतीत  होता  उसमें  कोई  सार  नहीं  है  कौर  ऐसा  कहीं  नहीं  होता  ऐसा  दुर्जन

 पिता  शायद  ढूंढ़ने  से  एक  ore  मिल  जाये  जो  इस  तरह  का  बरा  व्यवहार अपनी  लड़कियों  के  साथ

 करता  वरना  आमतौर  पर  यही  देखने  में  प्राता  है  कि  लड़कियों  का  लड़कों  के  समान  लालन-पालन

 होता है  भ्र ौर  उनको  हर  तरह  से  सुखी  रखने  की  कोशिश  की  जाती  है  ।  हर  मां-बाप  की  यही  रूबाही

 भ्र  कोशिश  रहती  है  कि  किसी  तरह  मेरी  लड़की  के  हाथ  पीले  हो  जायं  कौर  वह
 घर

 जाय

 उसका  वैवाहिक जीवन  सुख  से  बीते  दुर्भाग्यवश  ससुराल  में  उसको  सुख  नहीं  रहता  प्रौढ़  दुःख

 में  रहती  है  तो  पिता  उसको  अपने  पास  बुला  लेता  है  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  ऐसा  कोई  एक  साध  ही  पूजन

 हिन्दू  कुटुम्ब  होगा  जिसमें  लड़कियों  को  दुःख  दिया  जाता  होगा  ।  सज्जन  पुरुष  कभी  ऐसा काम  नहीं

 कर  सकते हैं  |  मेरा  इससे  विरोध  नहीं  है  ।  मैं  तो  aa  woe  आखिरी  मंजिल  पर  ७५  वर्ष  का  हो  चला

 बदायूं
 में  २०  हज़ार  का  गांव  कभी  मेरा  होता  था  उसको  सरकार  ने  छीन  लिया  प्रौर  उसके  बदले

 में
 ४

 हज़ार  रुपये  का  बौंड  मिला  है  ।  इसके  पहाड़  पर  एक  छोटा-सा  मकान  कुछ  जमीन

 बस  यह  ही  थोड़ी-सी  जायदाद  मेरे  पास  है  भ्र ौर  मैं  आपको  बतलाऊँ  कि  मेरी  लड़कियों  ने  लिख  कर

 दे  दिया  है  कि  भ्रामक  जायदाद  में  हम  हक़  नहीं  लेंगी  दस  विषय  पर  बोलते  हुए  हमारी  बहन

 श्रीमती  शिवराज वती  नेहरू  भ्र  श्रीमती  उमा  नेहरू  ने  जो  कि  नेहरू  खानदान  की  प्रतिष्ठित  महिलायें

 उन्होंने कहा  है
 कि

 भ्रमर  कुटुम्ब  टूटता  है  तो  हम  जायदाद  नहीं  यह  उदारता  का  परिचय  उन्होंने  दिया

 ate  स्त्रियों  की  इसी  उदारता  ate  धमकी  रायणता  पर  हिन्दू धर्म  स्थापित  है  हमारी  देवियों ने  ही

 हिन्दू  धर्म  को  ott  तक  बचाया  है  ae  कायम  रक्खा  है  भ्रौर  धर्म  के  खातिर  हमारी  बहनों  ने  मुसलमानों

 के  तरह-तरह  के  प्रत्याचा  सहे  लेकिन  धर्म  नहीं  छोड़ा  |  16.0 7.0  गोविन्द  महाराणा  प्रताप  कौर

 छत्रपति  शिवाजी  सरीखे  हिन्दू  वीरों  ने  मुगलों  के  भ्रत्याचारों  के  सामने  सिर  नहीं  झुकाया  बल्कि  उनका

 डट  कर  मुक़ाबला  किया  we  हिन्दू  धर्म  को  बचाया  ।  हमारे  देश  में  महात्मा  बुद्ध  ने  यह  समानता
 की

 बात  चलाई
 थी  कि

 सब  समान  हैं  लेकिन  स्वामी  शंकराचायें  ने  उस  बात  को  उलट  दिया
 |

 हमने  देखा

 कि  जब  मुसलमान  एक  हाथ  में  तलावार  दूसरे  हाथ  में  कुरान  लेकर  निकल  पड़े  प्रौढ़  हिन्दुद्नों

 तरह-तरह  के  भ्रष्टाचार  करने  लगे  कौर  उनके  सामने  यह  चीज़  रक्खी  कि  या  तो  मुसलमान  बन  नात

 वरना  तुमको  कत्ल  कर  दिया  ऐसे  समय  में  गुरु  गोविद  महाराणा प्रताप  कौर  शिवाजी

 यह  सब  सामने  कराये
 ax

 हिंदियों  को  बचाया  ।  मुसलमानों  के  बाद  जब  इस  देश  में  भ्रंग्रेज़  ws  तो

 उन्होंने  हमारे  पर  प्रत्यक्षतः  तो  कोई  नहीं  किया  लेकिन  यहां  पर  ईसाई  पादरियों  द्वारा

 ईसाई  धर्म  का  गांव-गांव  में  प्रचार  कराया  जाने  लगा  उस  चटिया  कटिंग  कम्पनी  ने

 और  लोगों  को  यह  बहकाया  कि  we  तुम  ईसाई  हो  जाओगे  तो  तुम्हारा  जीवन  सुखमय

 हो  जायगा  प्रौढ़  तुमको  नजात  मिलेगी  परौ  उन  ईसाई  पादरियों  के  झूठे  बहकावे  में  हमारे  बहुत  से  लोग

 ईसाई  बन  गये  लेकिन  इतनी  बात  ज़रूर  है  कि  ने  हमारे  धर्म  पर  प्रत्यक्ष  कभी  आघात

 नहीं  कया  ।  इससे  हमें  स्वामी  दयानन्द  ने  बचाया  ।
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 यह  जो  पुरुषों  श्र  स्त्रियों  में  समानता  लाने
 की

 बात  हर  तरफ  से  सुनने  में  कराती  है  तो
 उस

 के  लिये  मेरा  कहना  है  कि  उसका  इलाज  मनुष्य  के  पास  नहीं  हज़ारों  इसके  लिये
 तो

 भगवान  से  ही  शिकायत

 करनी  चाहिये  कि  उसने  एक  को  पुरुष  कयों  बनाया  कौर  दूसरे  को  स्त्री  क्यों  बनाया
 ?  स्त्री  कौर

 पुरुष  में  जो  मेद  है  वह  प्रकृति  ने  ही  बनाया  gar  है  श्र  श्राप  कितनी  ही  कोशिश  करिये  वह  मिटने  वाला

 नहीं  है  ।  wa  घर  तो  पिता  या  लड़का  ही  चलाता है  कौर  धन  उपाजेंन  करता  है  जब
 कि

 स्त्री  का  काम

 उस  धन  से  गृहस्थी  का  कार्यभार  ठीक  तरह  से  चलाना  होता  है  कौर  वह
 घर

 की
 व्यवस्था  करती  है  ौर

 वह  काम  को  बहुत  उत्तम  रीति  से  करती  है  |

 हम  को  कोई  तकलीफ  नहीं  है  ।  यह  है  बटवारा  काम  हमारे  कुटुम्ब  में  |  श्राप इस  बटवारे

 को  तोड़ना  चाहते  हैं  ।  मैं  पूछता  हूँ  कि  कया  स्त्रियों  में  इतनी  क्षमता  भरा  गई  है
 कि

 वह  सारी  सम्पत्ति  का

 प्रबन्ध कर  लें  ।  फिर  सम्पत्ति के  साथ  विपत्ति  भी  तो  होती  राइट्स के  साथ  कुछ  ड्यूटी  भी  होती

 उन  को  कौन  लेगा  ?  नगर  श्राप  उन  को  बराबर  का  शभ्रधिकार  सब  बातों  में  दे  रहे  हैं  तो  क्या  वह

 मैनेज  कर  लेंगी  ।  पहले  तो  मेरे  पास  काफी  सम्पत्ति  बीस  हजार  की  खूब  मौज  से

 खनाखन  रुपया  भ्राता  बैंक  बैलेंस  था  |  बैंक  बैलेंस  एक  पैसा  नहीं  है  ।  पहलें  जमींदार  शान

 से  रहता  वह  सब  कहां  है
 ?

 सब  कुछ  तो  छिन  राजा  महाराजा  जो  थे  उन  के  पास  का  सब

 कुछ  छिन  फिर मैं  तो  एक  छोटा-सा  जमींदार  मेरे  पास  was  क्या
 ?

 मैं  तो  मिताक्षरा

 से  बच  बिल  से  बच  जो  पढ़े  लिखे  लोग  हैं  वह  तो  कुछ  इन्तजाम  कर  लेकिन  हमारे

 यहां  एक  खस  जाति  के  लोग  रहते  हैं  हिमालयन  रेन्ज  में  ।  उन  के  पाण  छोटे-छोटे  खेत  होते  नंगी

 क्या  निचोड़ेगी  कौर  नहायेगी  ।  पढ़े-लिखे  लोग  देंगे  भ्र  देते  पैसा  टका

 लेकिन वह  बेचारे  क्या  देंगे
 ?  उनके  ऊपर  तो  ही  करा  जायेगी  ।  मैं  देहातों में  देखता  चार

 ora  का  दो  ५  का  हिस्सा  ।  मैं  ने  देखा  है  कि  पहाड़ों  के  लोग  यहां  कराते  बरतन  मलते

 छोटे-छोटे
 काम  करते  हैं

 ।  उनके  पास  पैसा
 बुद्धि  विद्या  नहीं

 ।
 उनकी  क्या  हालत

 होगी ?  उनके  कुटुम्ब  का  कैसे  गुजर  होगा
 ।

 हम  तो  अपनी  विद्या  के  बूते  विवेक  से  सब  कुछ
 ठीक

 कर  लेंगे  |  प्राखिर  यहां  विद्या  का  बटवारा  तो  हो  ही  नहीं  रहा  पैसे  का  बटवारा  हो  रहा  है  ।

 बुद्धिर्यस्य  बलंतस्य  निर्बद्धस्तु  कुतोबलम्

 निर्बुद्धि के  तो  बल  होता  नहीं  ।  जो  यहां  पर  भराये  वह  बलवान  सबको  समान  अ्रधिकार  जो

 चाहेंगे  कर
 जो

 देहातों  के  निर्बुद्धि  लोग  हैं  उनका  कया  होगा
 ?

 पाटनकर  साहब  हमारे  मनु  बन

 गये  हैं
 ।

 वह  कहते  हैं  कि  मनु  को  न  याज्ञवल्क्य  को  न  रामायण  को  मत  गीता  को  मत

 मुझ
 को

 मानो  प्रौर  मुझ  पर  ईमान  ।  उन्होंने  यह  नहीं  सोचा  कि  इन  बेचारे  देहात  वालों

 का  क्या  होने  वाला है  ।  मुझे  कया  मेरी  जिन्दगी  तो  ख़त्म  हो  मैं  ७५  वर्ष  का  दो  एक  बरस  प्रौर

 भगवान  दे  देगा
 तो

 रह  नहीं  देगा
 तो

 चला  जाऊंगा  ।  मैं  आपसे  कहता  हूँ  कि  मेरा  वसीयतनामा

 तो  तैयार  एक  दफा  मैं  बहुत  बीमार  डाक्टरों  ने  कहा  यह  तो  ख़त्म  हो  जायेगा  ।  मैंने

 नामा  लिख  कर  रख  दिया  ।

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 उस  में  सुधार  कीजियेंगा  इस  ऐक्ट  के  मुताबिक
 ?

 श्री  बी०  डी०  पांडे  :
 मुझ

 को
 तो  यह  टच  नहीं  करता

 ।
 मेरी  लड़की  बड़ी  बुद्धिमती  उसने  कह

 दिया
 कि

 पिता  मैं  नहीं  लेती  मेरे  लेनें  से  कुटुम्ब  ट्ट  जायेगा  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  प्रौढ़  कोई

 नहीं  सिफ॑  नेहरू  इस  बिल  को  चाहते  हैं  ।  किन्तु  नेहरू  खानदान  की  दो  प्रतिष्ठित  महिलाओं  ने  स्वयं

 अरपना  त्याग  दिखा  दिया  है
 ।

 मेरी
 तो

 समझ  में  नहीं  माता  कि  आखिर  कौन  इस  बिल  को  बना  रहा  है  ।

 हमें  अपनी  फिक्र  नहीं  हम  तो  अपनी  चीज़
 को

 ठिकाने  लगा  लेकिन  देहात  वालों  को  बिल्कुल

 चौपट  करने  वाला  यह  बिल  लागू  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  खत्म  हो  जाऊंगा  लेकिन  मेरी  वसीयत  को  श्राप

 समझ  लें  ।  को  इस  बिल  को  बदलना  पड़ेगा  |  सरकार को  बहुत  सम्भल  कर  इसको  अमल  में
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 लाना  होगा  क्योंकि  इसकी  afar  मुश्किल  हमारी यू  ०
 पी०  गवर्नमेंट ने  यह  तय  कर  दिया

 है  कि  ६  एकड़  से  नीचे  जमीन  नहीं  बंटेगी  ।  ३०  एकड़ की  तो  सीलिंग  रक्खी  गई

 है  ।  श्राप  का  रुपया  सारा  बट  कैश  बट  जमीन  बट  ऐग्रीकल्चरल  लैंड

 भी  बट  लेकिन  दूसरी  तरफ  जमीन  का  इन्तजाम  कौन  करेगा
 ?  ससुराल कौर  मायके  दोनों

 जगहों  की  जमीन  का  इन्तजाम  कौन  करेगा  ?  fat  बेचारी  लड़की  झगड़े  में  पड़ेगी  ।  भी  लड़की

 के  पास  जायेगा  जमाई  उस  को  खा  जायेगा  ।  जोड़-जोड़  कर  मर  कौर  माल  जमाई  खायेंगे
 ।

 बात  यह  है  कि  लड़की  के  हाथ  में  कुछ  भी  लगने  वाला  नहीं  है  इस  को
 श्राप  भ्रमणी  तरह  से  समझ

 लें
 ।  यहां  पर  सब  सज्जन  बुद्धिमान  मैं  भी  वृद्ध  मैं  भारत  का  भला  चाहता  बुरा  नहीं

 लेकिन  मैं  पश्चिमी  सभ्यता  को  नहीं  लाना  लेकिन  वहां  पर  भी  ऐसा  कानून  नहीं  है  कि  लड़की

 इधर  भी  जायदाद  ले  उधर  भी  ले  ।  लड़की  को  जायदाद  मिलेगी  तो  भी  वह  यह  क्या

 हमारी  जायदाद  तो  ससुर  ही  खा  ९१ ५  |  वह  कहेंगे  लड़की  से  कि  ला  अपने  बाप  के  यहां  से  जायदाद  का

 हिस्सा  |  यह  जायदाद  वह  जायदाद  ला  ।  फिर  यहां  राइट  are  प्रिएम्शन  क्रिया धि कार

 भी  है  ।  इस  कानून  को  में  लाना  बड़ा  कठिन  होगा  ।  इसलिये  इस  नियम  को  बनाने  से  पहले

 हम  को  अच्छी  तरह  से  विचार  कर  लेना  चाहिये  ।  मेरी  विनती  है  कि  बड़े  भाग्य  से  पाइये  खाज

 wit  राज  ।  हमें  गांधी  की  सत्य  कौर  रहिसा  की  नीति  से  यह  राज्य  मिला  इस  को  सत्य  कौर

 रहिसा  से  रखिये  ।  राम  का  राज्य  कराने  से  पहिले  भरत ने  १४५  ग्रा०  टैक्स  माफ  कर  दिया  |  लोग  कहेंगे

 कि  यह  भाई  का  राज्य  ले  बैठा  इसलिये  उन्होंने  १४५  प्रा०  टैक्स  कम  कर  सिंह  एक  कराना  ही
 ६ ६  ON

 रक्खा  जब  कि  रामचन्द्र  १  रु०  लेते थे  ।  ऋषि  मुनियों से  पूछा  गया  कि  भरत  का  राज्य  कसा

 उन्होंने  कहा  कि  राम  का  राज्य  राम  का  ही  लेकिन  भरत  ने  १४५  प्रा०  टैक्स  कम  कर  दिया ।  कौर

 यहां पर  सेल्स  टैक्स  लगाया जा  रहा  है  ।  हम  बहनों को  जरूर  देंगे  लेकिन  फिर  भी  श्राप  देखेंगे  कि

 कितनी  सर  फटौवल  होती  है  ।  बहनों  ने  कहा  कि  हमने  वोट  दिये  यह  बात  नहीं  है  कि  भ्रागें

 वोट  नहीं  वोट  तो  मिलेंगे  हम  प्रौढ़  देंगे  ।  लेकिन  जो  जायदाद  हम  देते  हैं  वह  बहनों  के

 पास  जानी  पैसा  ate  रुपया  उन  की  जेब  में  चाहिये
 न

 कि  जमाई  कौर  ससुर  की  जेब  में  ।

 arr  के  पति  के  घर  में  जो  जायदाद  है  उसकी  श्राप  मालिक  होंगी  |  मेरे  घर  में  मेरी  स्त्री  मालिक  है

 और
 सब  प्रबन्ध  वही  करती

 मैं
 तो  एक  पैसे  का  हिसाब  नहीं  जानता  हूँ  ।  सब  कुछ  वही  करती

 वही  संभालती है  ।  लेकिन  कहां  उस  का  तिरस्कार  होता  है  ।  हिन्दू  धर्म  में  तो  मान  लिया  गया  है  कि  :

 यत्र  ह ्य  पूज्यंते  रमते  तत्र

 शाप  मनु  को  गाली  देते
 जो

 तिरस्कृत  त्रस्त  है  उसके  लिये  मनु  ने  कहा  है  कि  उसकी  पूजा

 होनी  चाहिये
 ।

 स्त्री  के  लिये  कहीं
 भी

 मनु  ने  या  याज्ञवल्क्य  ने  कटु  शब्द  नहीं  कहे  कहीं  भी  उन्होंने

 स्त्री  का  निरादर  नहीं  किया  है  ।  राज  कौन  है  जो  स्त्री  को  नहीं  देना  चाहता  लेकिन  सरकार  को  सोचना

 चाहिये  कि
 किस  तरह  से  उसको  जायदाद  मिलेगी  att  उसके  पास  रहेगी  ।  नगर  बाप  एक  यहां

 की
 कमाई  दूसरे  के  यहां  दे  देंगे  तो  यहां  के  कुटुम्ब  टूट  यह  ठीक  नहीं  है  ।  मेरी  श्राप से  यही  विनती

 है  ।  इस
 कानून  को  मैजोरिटी  से  स्वीकार  कर  लेंगे  यह  मैं  जानता  लेकिन  मैं  चाहता  हूँ  कि  जो

 चीज  यहां  हो  उस  से  भारत  में  सुख  ate  शांति  हो
 ।  मेरा  श्रल्टिमिटम

 सुख  ate  शांति

 मैं  भगवान  के  चरणों  में  जाना  चाहता  हूँ
 ।

 मैं  सब  कुछ  छोड़ कर  जहां  हिमालय में  शिव  रहते

 हैं  वहां  जाना  चाहता  हूँ
 ।

 श्राप  पिंड  दान  श्रद्धा  हमें  पाटनकर  साहब  को  भी  पिंड  देना  पड़ेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  शुभचिन्तक  के  बाद  झ्रापको  कुछ  नहीं  कहना  चाहिये  ।

 श्री  बी०  डी०  पांडे  :
 जिस  तरह  से  स्त्रियों  का  भला  हो  उस  को  करने  का  मैं  पक्षपाती  हूँ  |  उनके

 पास  जायदाद  पैसा  हजारों  रुपया  वह  दहेज  में  जायेंगी  ।  मैंने  अपनी  दो  लड़कियों को
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 कौर  एक  नातिन  को  ग्रेजुएट  बनाया  हैरत  उनको  भ्रच्छे-ग्रच्छे घरों  में  दिया  है  ।  ही  कोई  हिन्दू

 ऐसा  होगा  जो  स्त्री  माता को  बहन  को  कष्ट  देता  बहरहाल  में  पति  की  जायदाद

 में  स्त्री  को  हक  देने  का  पक्षपाती  are  पिता  के  घर  में  नहीं
 ।

 इतना  ही  मेरा  निवेदन  है
 ।

 श्री  डाभी  :  मैं  एक  उदाहरण  द्वारा  यह  बताना  चाहूंगा  कि  खंड  ६  के  परन्तुक  को  व्याख्यासहित

 क्रियान्वित  करने  का  क्या  प्रभाव  होगा  ate  बिना  व्याख्या  के  क्रियान्वित  करने  का  क्या  प्रभाव होगा  ।

 मान  लीजियें  कि  मिताक्षरा  समांशी  में  किसी  हिन्दू  की  सम्पत्ति  है  झ्र  वह  we  पीछे  दो  पुत्र

 झ्र  एक  पुत्री  को  छोड़  जाता  मान  लीजिये  कि  समां कशी  सम्पत्ति  का  मूल्य  €,०००  रू०  है
 ।

 खंड

 के  परन्तुक को  बिना  व्याख्या  के  लागू  करने  पर  प्रभाव  यह  होगा  कि  पुत्री  को  केवल  १,०००  रू०

 मिलेगा
 |

 किन्तु  यह  पुत्री  के  प्रति  उचित  नहीं  है
 ।

 इसको  महसुस  करने  पर  व्याख्या  जोड़ी  गयी
 ।

 किन्तु

 उसको  ्  करने  का  प्रभाव  यह  होगा  कि  €,०००  रु०
 की  सम्पत्ति  में  से  ३,०००  रु०  पुत्री  को  मिल

 जायेंगे  ।  किन्तु  मेरी  राय  में  पुत्रों  के  प्रति  यह  उचित  चीज़  नहीं  है  ।

 मैं  पुत्रियों  को  बराबर  हिस्सा  देने  के  विरुद्ध  नहीं  हूं  ।  किन्तु  भाइयों  द्वारा  हरजीत  सम्पत्ति  में  से  बहनों

 को  श्रनिवाये  रूप  से  हिस्सा  दिये  जाने  के  विरुद्ध  हूं  ।  हम  जानते  हैं  कि  हिन्दू  परिवारों  में  लड़कियां  ्

 नहीं  करतीं  प्रौढ़  विवाह  होने  पर  वें  भ्रपने  पतियों  के  घर  चली  जाती  हैं  ।  किन्तु  लड़के  सम्पत्ति  में

 बड़ा  भाग  करते  हैं  ।  इसलिये  भाई  द्वारा  सम्पत्ति में  से  बहन  को  हिस्सा  देना  उचित  नहीं  होगा  |

 इसका  परिणाम  केवल  यह  होगा  कि  भाई  सदा  संयुक्त  परिवार की  सम्पत्ति  का  बंटवारा  चाहेंगे

 इसका  बंटवारा  होनें  पर  पुत्रियों  को  भी  कोई  लाभ  नहीं  होगा  |

 विधि  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  विधेयक  का  area  मिताक्षरा  परिवार  को  समाप्त  करने  का  नहीं

 किन्तु  यदि  यह  खंड  समाप्त  हो  गया  तो  इसका  प्रभाव  यही  होगा  कि  संयुक्त  मिताक्षर  परिवार  समाप्त

 हो  जायेगा

 जैसा  मैंने  मैं  पुत्रियों को  भाई  के  बराबर  पूरा  हिस्सा  देने  के  विरुद्ध  नहीं  किन्तु मेरी  प्राप़्ति

 पह  है  कि  यदि  पुत्रों  ने  भी  समां की  सम्पत्ति  में  योगदान  दिया  है  तो  उनके  योग  में  पुत्रियों  को

 हिस्सा  न  मिलें  |  इसी  कारण  मैंने  संशोधन  संख्या  १६७  प्रस्तुत  किया  है  ।  इससे  भाई  भ्र ौर  बहन

 दोनों के  प्रति  न्याय  होगा  |

 श्री  बेला यु धन  व  मावेलिक्करा--रक्षित  ग्रनुसुचित  जातिया ं)  यही  समय  है  जब

 fe  अपने  सामाजिक  या  श्रमिक  जीवन  के  प्रति  अपना  अपना  तरीका  प्रौढ़  प्रपनी  पद्धति

 हमें  बदलनी  चाहिये
 ।

 देश  की  आधुनिक  महिलाओं  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  किन्तु  श्री  टंडन  जी

 को  बातें  सुन  कर  में  कंवल  यही  कहूंगा  कि  उन्होंने  आधुनिक  महिलाओं  को  ठीक-ठीक  तौर  पर  नहीं

 समझा  है  |  यह  बिल्कुल  निर्विवाद  है  कि  स्त्रियों  को  पुरुषों  के  बराबर  हिस्सा  देना  क्योंकि हम  प्रत्येक

 व्यक्ति  के  लिये  समान  अवसर  का  समथेन  करते  हैं  |

 भ्र पने  केरल  राज्य  में  उत्तराधिकार
 की

 एक  बहुत  प्रगतिशील  पद्धति  थी
 ।

 चालीस  वर्ष  पूर्व  हमने

 लगभग  सात  विधेयक  पारित  किये  थे  किन्तु  वें  सभी  श्रब  रद्द  कर  दिये  गये  हैं  क्योंकि  यह  विधेयक  उतना

 प्रगतिशील  नहीं  है  ।  उत्तरी  भारत  के  लोग  सोचते  हैं  कि  वहां  केवल  मरु मक् कट यम  पद्धति  प्रचलित

 किन्तु  वह  केवल  अ्रल्पसंख्यक  जाति  में  ही  प्रचलित  थी
 ।

 किन्तु  वहां  की  अन्य  जातियों  में  इंगलैण्ड

 की  सामान्य  विधि  जैसी  उत्तराधिकार-विधियां थीं  ।  यदि  यह  विधान  हम  पारित  करते  हैं  तो  राज्य

 की  कुछ  प्रगतिशील  प्रथाएं  शौर  विधान  समाप्त  हो  जायेंगे  ।  परिणाम  यह  होगा  कि  हमारे  राज्य  की  स्त्रियां

 इस  विधान  का  शिकार
 हो

 जायेंगी
 ।  म

 नहीं  समझता  कि  इस  विधेयक  में  कोई  बहुत  बड़ा  परिवर्तन  किया

 faa  ait  में
 ।
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 बेलायुषन

 गया  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  पाटनकर  ने  जो  हाल  में  संशोधन  रखा  है  उससे तो  वह  सब  छीन

 लिया  गया  है  जो  मूल  विधेयक  के  भ्रमित  हम  स्त्रियों  को  देना  चाहते  हैं  ।  मेरे  विचार  से  मंत्री  कांग्रेस  दल

 के
 बोझ  से  दब  गये  हैं  जिसका  यह  परिणाम  है  कि  विधेयक  वह  नहीं  है  जिसकी  कि  हम  men

 |

 मेरे  विचार  से  सारा  उपद्रव  इस  कारण  ea  है  कि  लोग  दूसरों  के  पन्थ  अ्रधिक  धन  कौर  संपत्ति

 इकट्ठा  करना  चाहते  हैं
 ।

 जब  कि  हम  भूमि  ate  वेतनों  की  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  करनें  की  सोच  रहें

 तब  संपत्ति  के  वितरण  के  प्रदान  पर  इस  प्रकार  का  वाद-विवाद  मैं  बिलकुल  निर्थक  समझता  हूं  ।

 अब  भारत  में  महासागरों की  क्या
 दशा

 तथ्य  यह  है  कि  भारतीय  महिलाओं  का  बहुत  अधिक

 दोषी  किया  गया  है  ate  दुनिया  के  किसी  भी  अन्य  भाग  की  महिलाओं  से  वे  अ्रधिक  पीड़ित  हैं  ।  यद्यपि

 खंड  ६  द्वारा  स्त्रियों  क़ो  संपत्ति  में  अघिकार  दिया  जा  रहा  है  फिर  भी  माननीय  मित्र  श्री  पाटनकर  द्वारा

 रखे  गये  संशोधन  से  वह  अ्रधिकार  छीन  लिया  जा  रहा  है  ।  मेरे  विचार  से  हिन्दू  कोड  के  बारे  में  चर्चा

 निरर्थक  है  ।  वास्तव  में  केरल  की  स्त्रियों  को  जो  कुछ  दिया  गया  है  वह  इससे  छीन  लिया  जा  रहा  है  ।  मैं

 नहीं  समझ  पाता  कि  जहां  तक  हमारे  हितों  का  सम्बन्ध  पुरुषों  को  स्त्रियों  से  किस  प्रकार  wert

 किया  जा  सकता  है  ।  लोग  इस  प्रकार  बातें  करते  हैं  जैसे  वे  यहां  विदेशी  जैसे  कि  भारत  की  प्रत्येक  स्त्री

 किसी  अन्य  देश  की  हो
 ।
 मेरे  विचार  से  इस  विधेयक  के  प्रति  यह  दृष्टिकोण  उचित  नहीं  है  ।  इस  विधेयक

 की  हमें  इस  दृष्टिकोण  से  देखना  चाहिये  कि  उससे  देश  में  एक  बड़े  राष्ट्रीय  प्रां दोलन  का  हो

 रहा  है  ।  मेरे  विचार  से  इस  विधान  से  हिन्दू  समाज  संगठन  कौर  हिन्दू  समाज  व्यवस्था  को  नया

 नयी  शक्ति  भ्र  एकता  प्राप्त  होगी  ।  कांग्रेस  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि  वह  इस  दृष्टिकोण  से  भ्र्थात च्  समझौता

 समन्वय  की  दृष्टि  से  यह  विधेयक  स्वीकार  करे  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्तुत  किये  गये  संशोधनों  के  अलावा  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  संशोधन

 संख्या  ३६  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  यह
 ६६

 जैसा  ही  संशोधन  जो  श्री
 के  पी०  गौंडर

 द्वारा  प्रस्तुत

 eur है

 रणुचक्रवर्ती  :
 मैंने  प्रवेश  पुर्व वक्ताओं  के  भाषण  सुने  उनके

 सुन  कर  मुझे  यह  विश्वास  gar  है  कि  स्वाभाविक  प्रेम
 a

 रकत  सम्बन्ध  की  अपेक्षा  सम्पत्ति  अधिक

 दृढ़ता से  रखनी  है
 ।

 सभी  प्रकार  के  भ्र संगत  यह  सिद्ध  करने
 के

 लिये  रखे  गये  हैं  कि  पिता  की  संपत्ति

 में  पुत्र  के  अधिकार के  बिना  न  हम  धर्म  चरित्र  की
 ae  न

 प्राचीन  संस्कृति
 की  रक्षा कर  सकते

 हैं  ।  एक  तर्क  में  प्रवर्तित  परिवार  पद्धति  को  बचाने  का  प्रशन  रखा  गया  था
 ।

 श्री  समय  बदल  गया  है

 ax  हमारे  देखते-देखते  उस  पद्धति  का  ढांचा  गिरता  जा  रहा  है  ।  मुझे  यह  देख  कर  श्राइचर्य  होता  है  कि

 विभक्त  परिवार  पद्धति  का  प्रशन  सामने  रखने  वाले  लोग  ही  पुत्र  को  विभाजन  की  मांग  करने  का

 भ्र धि कार  दिये  जाने  का  भ्रामरी  कर  रहे  हैं  ।  यह  विभाजन  क्यों  मांगा  जा  रहा  है  ?  इसलिये  कि

 प्रा धुनिक  समाज  के  लिये  art  व्यक्तिगत  संपत्ति
 भ्रावश्यक

 है
 ।  सर्वोत्कृष्ट यही  है  कि  हम

 इस  प्रश्न  की  इस  दृष्टिकोण
 से

 देखें  कि  क्या  उससे  हमारे  समाज  हमारे  स्त्री  पुरुषों  को  शौर

 हमारे  परिवार  को  लाभ  होगा
 ॥

 wa  नये  विचारों  का  उदय  gare  ।  हम  जानते  हैं  कि  afore  परिवार  व्यवसाय  शझ्रायकर से

 बचाने  के  लिये  बहाना  व्यापार  के  भी
 अरब  नये  विचार  उत्पन्न  हुए  हैं  जैसे  लिमिटेड

 साझेदारी  wife  ।  सभा  से  मेरी  प्रार्थना है  कि  वह  समय के  साथ  कदम  रखे  हमें  गतिशील

 दृष्टिकोण  से
 इस

 विधेयक  पर  विचार  करना  चाहिये

 मिल  म्रंग्रेजी में  ।
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 खंड  ६  संपूर्ण  वाद-विवाद  मिताक्षर  के
 प्रशन

 पर  हुमा  है  प्रथा  मिताक्षरा  परिवार  में  उत्पन्न

 स्त्री को  अधिकार  मिलना  चाहिये या  नहीं  ।  हम  दायभाग  स्कूल  के  हैं  शौर  एक  बार  स्त्री  को  क स

 भाई  के  बराबर  भ्र धि कार  का  विश्वास  दिये  जाने  पर  उसे  समान  भ्रंश  मिलता  है  ।  जब  श्री  टंडन  यह  कहते

 हैं  कि  मिलाकर  हिन्दू  धर्म  की  सभी  अच्छी  बातों  का  सार  है  मैं  उनसे  सहमत  मैंने  प्रभी
 मलाबार

 में  देखा  है  कि  वहां  स्त्रियों  को  अधिका  र  कौर  भूमि  सम्बन्धी  अधिकार  प्राप्त  है  किन्तु  fag  धर्म  अपने

 उच्चासन  से  नीचे  नहीं  गिर  गया  है  ।

 श्री  टंडन  इलाहाबाद--पश्चिम )  :  मैंने इस  तरह  की  कोई  बात  नहीं  कही  है  जो  मेरे

 माननीय  मित्र  हम  पर  लादना  चाहती  मैंने  मिताक्षरा  विधि  शर  दक्षिण  भारत  में  प्रचलित  विधि

 में  कोई  भेद-भाव नहीं  किया  है

 1  श्रीमती  रेणु चक्रवर्ती  :  कीमत  मलाबार  में  देखा  है  कि  वहां  स्त्रियों  को  अधिकार  ae  भूमि  सम्बन्धी

 अधिकार  भी  प्राप्त  हैं  ।  मैं  भाइयों  के  रुख  को  समझती  हूं  जिन्हें  अरब  तक  संपत्ति  में  पूर्ण  अ्रघिकार  मिलते

 रहे  ।  बिना  लड़े  वें  अपना  अधिकार  नहीं  छोड़ेंगे
 |

 किन्तु  मुझें  श्रीमती  उमा  नेहरू  का  यह  भाषण  सुनकर

 कि  स्त्रियों  को  भूमिगत  अधिकार  नहीं  मिलने  सबसे  ates  दुःख  gar  है  ।

 माननीय  सदस्य  :  उन्होंने  ऐसा  नहीं कहा  है  ।

 श्रीमती  रणुचक्रवर्ती
 :

 ऐसा  मालूम  होता  है
 कि

 लोग  अरब  यह  सोच  रहे  हैं  कि  स्त्रियों  को  भूमि

 सम्बन्धी  भ्र धि कार  प्रौढ़  पुरुषों  की  तरह  बराबर  अधिकार  दिये  जान  से  कोई  हानि  नहीं  होगी  ।  मेरी

 यह  धारणा  है  कि  इस  विधेयक  द्वारा  स्त्रियों  को  संपत्ति  रखने  का  जो  अधिकार  दिया  जा  रहा  है  वह

 उचित है  ।

 में  उन  लोगों  से  सहमत  हुं  जो  यह  कहते  हैं  कि  यह  विधेयक  स्त्रियों  के  लिये  धोखा  है  ।  जो  राशि

 उन्हें  दी  जा  रही  है  वह  प्रतिदिन  घटायी  जा  रही  है  ।  संयुक्त  समिति  में  विचार  करते  समय  खंड  ६  में

 कहा  गया  था  कि  पुत्री  का  भ्रंश  निर्धारित  करते  समय  विभक्त  पुत्र  की  संपत्ति  का  भी  विचार  किया  जाना

 चाहियें
 और

 उसके  बाद  ही  विभाजन  हो
 ।

 उस  समय  भी  हमने  बताया  था  कि  कुछ  amt  में

 पुत्री  को  भ्र  कुछ  दशाओं  में  पुत्र  को  कम  मिलेगा
 |

 इसी  कारण  हम  में  ee  को  विश्वास  दिलाया  गया

 है  कि  हम  पुत्र
 और

 पुत्री  को  बराबर  अ्रधिकार  नहीं  दे  सकते
 ।

 किन्तु  सरकार  इस  बात  के  लिये  तैयार  नहीं

 थी
 कि

 मिताक्षरा  को  समाप्त  कर  सभी  स्थानों  में  दायभाग  प्रारंभ  करे  ।  संयुक्त  समिति  ने  यह  सोचा
 कि

 जब  किं  स्त्री  को  शिक्षा  नहीं  प्राप्त  धन  कमाने  कौर  सामाजिक  उत्पादन  में  हाथ  बंटाने  के  अवसर

 नहीं  सनौर  समाज  में  उसका  दर्जा  नीचा  होता  है  तब  यदि  पुत्री  के  पक्ष  में  थोड़ा  संतुलन  रहता  तो

 उसे  रहने  दिया  जाये
 |

 किन्तु  राज्य  सभा  में  वहू  स्वीकृत  हो  गया
 ।

 हम  देखते  हैं  कि  केवल  विभक्त  पुत्र

 की  तुलना  में  ही  पुत्री  का  अंश  अधिक  होगा
 ।

 wa  हम  यह  देखते  हैं  कि  उसे भी  हटाकर  एक  नयी

 व्याख्या  जोड़ी  जा  रही  है
 ।

 इसके  द्वारा  थोड़ा  कौर  प्राप्त  होगा  क्योंकि  विभक्त  पुत्रों  को  वसीयत  रहित

 पिता  की  संपत्ति  में  शौर  अंश  मांगने  का  अधिकार
 न

 होगा
 ।

 यदि  यह  व्यवस्था  भी  निकाल  दी  जाती

 तब  तो  हमें  जो  भी  कुछ  प्राप्त  सब  चला  जायगा  |

 खंड  ३२  है
 ।

 हम  पूर्वजों  की  संपत्ति  की  वसीयत  बनाने  का  भ्र धि कार  भी  दे  रहे  हैं  ।  पिता  waar

 अविभक्त  परिवार  के  पास  एक  दूसरा  शस्त्र  होगा  जिससे
 कि

 पुत्री  को  पुर्जे  संपत्ति  का  एक

 सा  टुकड़ा  भी  न
 मिल  सके  जो

 अन्यथा
 उसे

 मिलता
 ।  यह  एक  संरक्षण  रखा  गया  है  कि  मकान

 विभाजित  नहीं  किया  जायगा  ।  मैंने  उसका  समर्थन  किया  था
 ।

 वह  हकसुभा  का  get  जिससे  कि  परिवार

 की  संपत्ति  परिवार  के  बाहर
 न

 जाये
 ।

 ये  सभी  सं  रक्षण  दिये  गये  हैं  फिर  भी  इस  प्रश्न  पर  इतनी

 गरमी
 है  ।

 मूल  wit  में  ।
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 [  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  |

 मैं  देखती  हूं  कि  ata  असंगत  ah  रखे  गये  हैं  ।  मैं  चाहती  हूं  कि  सभा  परिवार  के  कल्याण

 की
 दृष्टि  से  संपूर्ण  प्रशन  पर  विचार  करे

 ।
 मैं  माननीय  सदस्यों  से  इस  विषय  में  सहमत  नहीं  हूं  कि  अलग

 अलग  परिवारों  में  रहने  से  स्वाभाविक  प्रेम  नष्ट  हो  जायगा  ।  आजकल  अधिकतर  ऐसा  परिवार  बनता

 जा  रहा  है  जिसमें  बच्चों  के  बच्चे  हों  शर  ऐसे  परिवार  में  यदि  पुत्री  को  उत्तराधिकार

 मिलता  है  या  स्त्री  को  are  पिता  से  मिलता  है  तो  वह  परिवार  के  कल्याण  के  लिये  ही  काम  ५५  |

 एसी  दशा  में  भाई-बहन  या  पति-पत्नी  में  विवाद  उठने  का  कोई  कारण  नहीं  देखती ।  मेरे  विचार  से

 aa  सर्वोपरि  परिवार  के  कल्याण  को  स्वाभाविक  प्रेम  बंधनों  को  ध्यान  में  रखना  चाहिये  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  :  उपाध्यक्ष  इस  बिल  की  मंशा  यह  है  कि  स्त्रियों  को  जो  हमारे  कानन

 में  समान  अधिकार  सम्पत्ति  पर  प्राप्त  नहीं  है  या  जो  प्र न्याय  समाज  में  उनके  साथ  हो  रहा  उसको  दूर

 किया  जाय
 |

 जहां  तक  इस  क़ानून  के  उद्देश्य  का  सम्बन्ध  वह  बहुत  है  परन्तु  हमको  देखना  यह

 है  कि  क़ानून  की  रचना  उस  उद्देश्य  की  पूर्ति  के  लिये  जिस  प्रकार  की  गई  है  उस  रचना  में  कहां  तक  उस

 उद्देश्य  की  पूर्ति  होती  है  प्रौढ़  कहां  तक  वह  उस  उद्देश्य  की  पूर्ति  में  सफल  रहता  है  |

 उपाध्यक्ष  यदि  इस  धारा  के  ऊपर  जो  संशोधन  राज  इस  सदन  के  सामने  पेश  उन  पर

 हम  विचार  करें  तो  साफ  पता  लग  जायगा  कि  जैसे-जैसे  हम  अपने  उद्देश्य  की  पूर्ति  के  लिये

 जो
 खामियां  हमको  दिखाई  देती  उनको  दूर  करने  की  कोशिश  करते  वैसे-वैसे  समस्या  प्रौढ़

 जटिल  होती  जा  रही  है  ।  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  इस  क़ानून  की  जो  रचना  है  वह  उस  उद्देश्य को  पूरा

 नहीं  करती  है  ।  अभी  मुझे  से  पहले  जिन  माननीय  सदस्या  ने  तक़रीर  की  उन्होंने  प्रभी  ब५  बतलाया

 कि  धारा  ६  में  जो  संशोधन  माननीय  विधि  मंत्री  की  तरफ़  से  ret  दिया  गया  उससे  जो  झ्र धि कार

 सम्पत्ति  का  लड़की  को  या  विधवा  को  दिया  गया  वह  भी  अधिकार  बहुत  कम  हो  जाता  है  ।  आव

 यकता  इस  बात  की  है  कि  सम्पत्ति  के  स्त्रियों  के  अधिकार  में  जो  समानता  पाई  जाती  उस

 समानता  के  मूल  कारण  को  हमें  दूर  करना  चाहिये-श्रोत  इस  असमानता  को  दूर  करने  का  एक  मात्र

 उपाय  यह  हो  सकता है  कि  राज  जो  मिताक्षरा  कोपार्सनरी  के  अ्रन्दर  हमारी  स्त्रियां

 मेम्बर  नहीं  होतीं  उनको  उसमें  शामिल  कर  लिया  जाय  कौर  यदि  मेरे  भ्रमेंडमेंट  को  यह  सदन  स्वीकार

 कर  ले  तो  जो  मूल  कुठाराघात  समानता  के  ऊपर  उसको  हम  दूर  कर  देंगे  और  उस  श्रमेंडमेंट  की

 यही  है  कि  जहां  मिताक्षरा कानन  में  लड़के को  अधिकार  वहां  लड़की  को  भी  कोपार्सेनरी  का  मेम्बर

 करार  दिया  जायगा  कौर  लड़के  की  बहु  कौर  मृत  लड़के  की  विधवा  इन  सभी  को  कोपा र्स नरी  का  मेम्बर

 समझा  जायगा  |  यदि  हम  इन  को  मिताक्षरा  क़ानून  के  प्रकार  शामिल  कर  दें  भ्र  हुक्मों  wie

 विधवाओं  को  भी  मिताक्षरा  के  कोपा रसे नरी  में  मेम्बर  बना  दिया  जायगा  तो  फिर  हमारे  सामने  कोई

 दिक्कत  नहीं  रहेगी  हमारी जो  मंशा  उद्देश्य  है  वह  भी  पूरा  हो  जायगा  प्रौढ़  जो  जटिल  समस्या

 हमारे  सामने  वह  भी  ठीक  तरह  से  हल  हो  जायगी  |  हमने  अभी  तक  कौर  भी  बहुत  से  क़ानून  पास

 किये  यह  कोई  पहला  ही  क़ानून  नहीं  है  ।  स्त्रियों को  सम्पत्ति  में  समान  अधिकार  प्राप्त  नहीं

 था  कौर  इस  अ्रसमानता  कौर  प्र न्याय  को  मिटाने  के  लिये  हमने  पहले  भी  एक  प्राय  ८  पास  किया

 है  ।  इस  बुराई  को  दूर  करने  के  इस  अन्याय को  मिटाने  के  लिये  हमने  पहले  भी  Ua  कानून

 पास  किये  हैं  ।  एक  कानून  हमने  सन्  १९३७  में  हिन्दू  बी मेन्स राइट  टु  प्रॉपर्टी  ए  पास  किया
 |

 श्री  बंसल  (  )  श्राप  का  कौन-सा  ऐमेन्डमेंट है  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  :  ee  ।  वह  कानन  हमने  पास  किया  कौर  उसमें  स्त्री की  सम्पत्ति  में  भ्र धि कार

 दिया  |  लेकिन  जब  राज  हम  इस  कानून  की  शब्द  रचना  को  देखते  हैं  तो  मालूम  होता  है  कि  जो
 अधिकार

 हमने  पहले  कानून  के  द्वारा  स्त्री
 को

 दिया
 था

 उस  भझ्रधिकार
 को  भी

 यह  कानून  कहीं-कहीं  पर  कम  कर  रहा

 जैसा  कि  नथवानी साहब
 जो  कि

 मेरे  पहले  बोल  चुके
 बतलाया  कि  माननीय मंत्री  महोदय
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 का  जो  संशोधन  हमारे  सामने  पेश  है  भ्रमर  स्वीकार  हो  जाता  है
 तो  सन्  १९३७ के  कानून  के  ग्रत्तगंत

 स्त्री  का  जो  अधिकार  सम्पत्ति  में  मिला  ह  है  वह  भी
 बहुत  कम  हो  जाता  है

 ।  सन्  Pez0 H CA AT में  स्त्री  को  जो

 सम्पत्ति  में  अ्रधिकार  है  वह  इस  तरह  से  है  कि  भ्रमर  हस्बन्ड  )  मर  जाये  कौर  उसके  दो  लड़के
 तो

 उसकी  सम्पत्ति  के  तीन  हिस्से  होंगे  ।  एक  हिस्सा  विधवा  को  मिलेगा  ate  एक-एक  हिस्सा  दोनों  लड़कों

 को  मिलेगा  |  अरब  इस  कानन  के  अन्दर  जो  हमारे  माननीय  मंत्री  का  संशोधन  नगर  उसको  मान

 लिया  तो  विधवा  को  सम्पति  का  एक-तिहाई  हिस्सा  नहों  मिलेगा  बल्कि  जो  पति  का  हिस्सा  होगा

 यानी  उस  एक-तिहाई में  से  तीनों  को  मिलेगा  मर  गया  तों  पति
 के  मरने

 के
 बाद

 लड़के  का  हिस्सा  तो  एक-तिहाई  पति  का  हिस्सा  जो  एक-तिहाई  था  उसमें  तीनों  को  बराबर  हिस्सा

 मिलेगा |  इस  तरह  से  च्  १९३७ में  जो  ग्रन्थकार  हमने  स्त्रियों को  दिया  था  उस  के  भी  इस

 कानन  से  कमी  हो  जाती  है  ।

 दूसरी  मिसाल  मैं  प्राकार  बताऊं  |  हमने  धारा  ३२  में  बिल  करने  का  शभ्रधिकार  दे

 दिया  है
 |

 जहां-जहां  हम  मिताक्षर  हिन्दू  ला  को  जगह-जगह  बदलने  की  कोशिश  करते  पैवन्द  लगाने  की

 कोशिश  करते  वहां  समस्या  प्रौर  भी  जटिल  होती  जा  रही  है  ।  प्रभी  तक  बिल  करने  का

 alan  नहीं  था  ।  सम्पत्ति  में  जिस-जिस  को  अधिकार  थे  वह  पवित्र  अधिकार  समझे  जाते  कोई  भी

 उनको  मेट  नहीं  सकता  था  ।  -  हमने  धारा  ३२  के  द्वारा  इस  रचना  को  बदल  दिया  भ्रौर  बिल  करने  का

 अधिका  दे  दिया  ।  बिल  करने  का  अ्रधिकार  दे  कर  कोई  चाहें  कि  जो  सन  PERV  के  कानन  में  विधवा

 को
 सम्पत्ति  में  जो  हक  मिला  gar  है  उसे  भी  रद्द  कर  सकता  है  ।  एक  भ्रोर  इस  कानून के  जरिये  उस  हक

 को  शौर  पूरा  करने  की  व्यवस्था  की  है  अर्थात  लिमिटेड  श्रोनरशिप  को  एव्सोल्यूट  भ्रोनरशिप  में  बदल

 दिया  है  लेकिन  दूसरी  तरफ  बिल  करने  का  भ्र धि कार  देकर  कोई  ससुर  चाहे  तो  लड़के  को  विधवा

 को  डिसइन्हेरिट  से  मुक्त  )  कर  सकता  वह  बिल  कर  सकता  है  कि  उसको  कोई  हक  न  मिल े।

 सन्  C839 F HAT A के  कानून  में  यह  अ्रधिकार  नहीं  था
 ।

 राज  जब  हम  यह  भ्र धि कार  स्त्रियों को  दे  रह  हैं  तो  दूसरी

 तरफ  से  जो  free  उन  को  पहले  से  मिले  हुये  हैं  उनको  छीन  रहे  हैं  ।  यह  उचित  कौर  न्याय

 को  बात  नहीं  है  ।

 अब  देखनें  की  बात  यह  है  कि  चाहे  हम  दूसरों  जो  कि  इस  बिल  से  इत्तफाक  नहीं  कितने

 ही  कहें  जायें  कि  तुम  प्रगतिशील नहीं  लेकिन  यदि  गौर  से  देखा  देखा.जाय  तो  हम  को  यह  मानना  पड़ेगा

 कि  हमारे  उद्देश्य  की  पूर्ति  के  लिये  कानून  की  रचना  करना  जरा  मुश्किल  काम है  ।  मैं  इस  सदन  के  सामने

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  के  विभाग ने  इस  उद्देश्य  की Y ofa & fat के  लिये  जिस  कानन

 की  रचना की  है  कौर  जहां-जहां पर  कठिन  समस्यायें  श्री  रही  हैं  उनको  टूर  करने  के  लिये  जो

 संशोधन  उसनें
 सदन  के

 सामने
 रखे  उनसे  वह  असली  मंशा  से  दूर  ही  होता  जा  रहा  है  |  इसलिये

 में  सदन  की  महिला  सदस्यों  से  खास  तौर  पर  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  इस  पर  गौर  करें  कि  उनको  असली

 चीज  की  जगह  कहीं  परछाई  मिल  कर  न  रह  जाय  |

 मंत्री  महोदय  ने  झपने
 भाषण

 में
 सौराष्ट्र  की  रिपोर्ट

 का  हवाला  दिया
 ।  उन्होंने  कहा कि  ससुर

 के  भ्र न्याय  से  कितनी  ही  स्त्रियों  को  सौ  राष्ट्र  में  ग्रात्म-हृत्यायें  करनी  पड़ी  हैं
 |

 मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  ऐसी

 ऑ्रात्म-हत्याश्रों
 को

 मिटाने  के  लिये  श्राप  के  कानून  में  क्या  व्यवस्था  है
 ?

 ससुर  की  सम्पत्ति  में  उनको

 अ्रधिकार  ससुर  के  यहां  उनकी  इज्जत  वह  वहां  पर  गहल&मी  समझी  इसके  लिये  क्या

 व्यवस्था
 की

 है  इस  कानून  में
 ?  कहीं  भी

 प्रौढ़  कोई  भी  इस  बात  का  हवाला  नहीं  दिया  गया

 है
 किसी

 स्त्री  ने  कहीं  पर  माता-पिता  के  दुर्व्यवहार
 के  कारण  आत्म-हत्या की  दूसरी तरफ  माननीय

 मंत्री  ने  स्वयं  कहा  है  कि
 इस  ससुर के  दुव्यंवहार से  झ्रात्म-हत्यायें  हुई  लेकिन इस  कानून  में  इस

 को  दूर  करने  के  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।
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 [  श्री  कृष्ण  चन्द्र  |

 मैं  पपनी  महिला  सदस्यों  से  जो  कि  इस  सदन  में  हैं  कहूंगा  कि  वह  मुझे  माफ  करें  नगर  में  उनसे  यह

 कहूं  कि  वह  हमारे  हिन्दुस्तान  की  महिलाओं  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  करतीं
 ।

 राज  are  वह  किसी  का  भी

 प्रतिनिधित्व  कर  रही  हैं  तो  उन  महिलाओं  का  कर  रही  हैं  जो  चरागे  बढ़  चुकी  समाज  के  वह  काफी

 ant बढ़  चुकी  हैं  उनकी  स्थिति  इतनी  उन्नत  हो  गई  है  कि  वह  इस  सदन  के  भरा  गई  हैं
 ।

 प्रतिरक्षा संगठन  मंत्री  :
 जो अपने  पतियों  से

 भी
 ot  बढ़  गई  हैं

 ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  :  जो  बेचारी  बे  पढ़ी  लिखी  स्त्रियां  देहातों  में  रहती  जिनके  ससुराल  में  उनकी

 कोई  इज्जत  नहीं  श्राज  उनकी  इज्जत  रखने  का  सवाल  श्रात्म-हत्यायें  भी  वही  करती  हैं  जो  कि  बेचारों

 बेपढ़ी  लिखी  हैं  ।  जिनको  मालूम  भी  नहीं  है  कि  aor  उनके  लिये  कहां  पर  कया  हो  रहा
 जो  ७

 भ्र धि कारों को  प्राप्त  करना  भी  नहीं  जानती  हैं  ।  यदि  श्राप  यहां  पर  उनका  प्रतिनिधित्व  करतीं  तो  ज्यादा

 अच्छा  होता  ।  यदि  श्राप  ऐसा  करतीं  तो  श्राप  कोशिश  करतीं कि  ससुर के  घर  में  भी
 उनकी  ज्यादा

 इज्जत  मेरा  जो  संशोधन  है  उसकी  मंशा  यही  है  कि  ae  अपने  ससुर  की  सम्पत्ति में  अधिकारिणी

 श्राप  ऐसा  करें  तब  तो श्राप की जो की  जो वहां  भी  वे  कोपार्सनर  रहें  कौर  यहां  भी  ।

 असली  मंशा  है  वह  पूरी  हो  सकती  है  जहां  पर  #१  दिक्कत  स्त्रियों  को  जहां  पर  उनका  परेशान

 किया  जा  रहा  उसे  आपको  दूर  करना  है  ।  झगर  हम  ऐसा  नहीं  करते  हैं  तो  हम  केवल  उनको  परछाई

 मात्र  दे  रहे  हैं  ।  यहां  की  महिला  सदस्यों मुझे  माफ  वह  यह  समझती  हैं  कि  वह  राज  बहुत
 ७

 बढ़ गई  ससुर  के  यहां  उनकी  इज्जत  इसलिये  जो  कुछ  उनको  करना  है  वह  केवल  यही  कि  मां-बाप

 की  जायदाद  में  हिस्सा  ले  लेकिन  में  उनको  बताऊंगा  कि  art  हमारे  गांवों  में  करोड़ों  ऐसी

 महिलायें हैं  जो  पिछड़ी  हुई  जिन  के  लिये  उनके  घर  में  कोई  इज्जत  नहीं  जो  ज्यादातर  पढ़ी  हुई  नहीं

 वह  उनका  ध्यान  करें  ।  जब  वह  उनका  ध्यान  करेंगी  तो  उनको  पता  चलेगा  जिस  कानून की  रचना

 हम  करने  जा  रहे  हैं  उसमें  उनकी  रक्षा  का  कोई  उपाय  नहीं  है  ।

 श्री  बंसल
 :

 में  एक  सवाल  पूछना  चाहता  हूं  माननीय  सदस्य  कौर वह  सवाल  यह  है  कि  कृष्ण

 चन्द्र  जी  का  जो  ऐमेन्डमेंट  है  उसमें  यह  कहा  गया  है  कि  भझ्रनमैरिड  डेट्स  पुत्रियों  )  को  भी

 कोपार्सनरी  में  हिस्सा  मिलना  चाहिये  ।  मान  लीजिये  कि  श्रनमैरिड  ज  को  कोपार्सनरी  का  हिस्सा

 मिल  जाय  तो  जब  वह  मेरी  हो  जायेंगी  तो  वह  हिस्सा  उसके  साथ  ही  या  कोपार्सनरी  में  ही  रह

 जायेगा  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र
 :

 मैं  अपनी  मंशा  बता  चुका  हूं
 ।

 हमारे  मंत्री  महोदय  कानूनदां  कानून

 में  कोई  दिक्कत  पैदा  होती  है  तो  यह  उन  का  काम  है  कि  उसको  दूर  करें  ।

 श्री  बंसल
 :

 श्राप  कया  चाहते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 कौर  भ्र ग्रे तर  पारस्परिक  चर्चा  नहीं  होनी  चाहिये  |

 एम ०  डी०  जोशी  :  इस  विधान  का  उद्देश्य  कि  नारियों  को  समानता

 दी  जाये  सचमुच  बड़ा  सराहनीय  है
 ।
 मैं  इस  सम्बन्ध  में  वेदों  से  उद्धरण  नहीं  देना  चाहता  हूं  तथा

 न
 ही

 यह  बताना  चाहता  हूं  कि  मनु  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कहा  है  क्योंकि  उन्होंने  नारी  को  घर  में  उच्चतम

 पद  पर  सुशोभित किया  है

 उपाध्यायान  श्राचायंणां  शतं  पिता  ।

 सहस्र  तु  पि तन् माता  गौरवेणतिरिच्येत

 सैंकड़ों  पिता  के  समान  है  जिसका  अर्थ  है  कि  माता  सैंकड़ों  पिता  से  महत्वपूर्ण हैं

 मल  wast  में
 ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :
 मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जनता  हम

 पर
 निगाह  रखे  हुए  इसीलिये

 यहां  बाज़ार  जैसा  वातावरण  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 मुझे  खेद  है  कि  मैं
 माननीय  सदस्यों को  यह  बता  रहा

 हूं  कि  उनको  सभा  की  रखनी  चाहिये
 |

 श्री  एम०  डी०  जोशी :  विवाह  के  समय  में  कहा  जाता  है  कि

 सम्राज्ञी  श्व दी रे  भवस स्राज्ञीरवश्ुवांमका |

 नान्दी च  सम्राज्ञी  सम्राज्ञी  श्रधिदेवषु

 विवाहित  लड़की को  घर  की  सम्राज्ञी  कहा  गया  परन्तु  मैं  जानता  हूं  कि  इस  मर्यादा

 का  सदा  पालन  नहीं  किया  गया  |  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  बताना  चाहता हूं  कि  नारियों  को  शिक्षा  नहीं

 मिली  ox  इसीलिये  वह  देश  के  राजनीतिक  जीवन  में  पुरुषों  के  साथ  भाग  नहीं  ले  सकीं  परन्तु  इसका

 यह  aa  नहीं  है  कि  उनका  घर  में  भी  भ्र ना दर होता  है  ।  इसलिये  हिन्दू  धर्म  के
 दोष  निकालना  उचित

 नहीं
 है  ।

 हमारी  बहनें  समानता  की  मांग  कर  रही  हैं  तथा  संविधान  से  उन्हें  समानता  मिल  भी  गई  है
 ।

 परन्तु

 संविधान  के  भ्रन्तगंत  उन्हें  समानता  मिलने  से  पूर्व  ही  जनजीवन  में  उनको  महत्वपूर्ण  स्थान  प्राप्त  था
 ।

 वह  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  की  सभापति  ग्राही  थीं  तथा  संसद  के  सदस्यों  के  रूप  में  वह  ay

 भी  हैं  ।  मैं समझा  नहीं कि  श्री  यह  समानता की  मांग  क्यों  है  तथा  वह  यह  क्यों  कहती  हैं  कि  उनको

 समानता नहीं  दी  जाती  है  ?  इसका  कारण  ag  यह  बताती हैं  कि  उनको  पिता  की  सम्पत्ति  में

 उत्तराधिकार  मिलना  चाहिये  ।  समानता  wa  उत्तराधिकार  में  विकन्द्रीकृत है  ।

 हम  जानते  हैं  कि  नारी  के  साथ  न्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय  अब  भी  न्याय  करते  बम्बई

 राज्य  में  पिता  की  मृत्यु  के  यदि  कोई  लड़का
 न

 हो  तो  उसकी  सम्पत्ति  लड़कियों  में  वितरित  हो

 जाती  परन्तु  इस  विधान  से  यह  व्यवस्था  होने  जा  रही  है  कि  पुत्र  के  होने  पर  भी  विवाहित  पुत्री  को

 पिता  की  सम्पत्ति  में  अघिकार  होगा  ।  माननीय  मंत्री  कहते  हैं  कि  वह  मिलाकर  पद्धति  में  गड़बड़  करना  नहीं

 चाहते  हैं  ।  परन्तु  सत्य  यह  है  कि  यह  मिताक्षर  पद्धति  को  पूर्णरूप से  नष्ट  करता  इस  सम्बन्ध  में  मझे

 एक  कहानी  याद  कराती  है  ।  एक  राजा  के  पास  एक  तोता  था  तथा  उसका  आदेश  था  कि  जो  सेवक  उस  तोते

 की  मृत्यु  का  समावार  लायेगा  उसको  भी  मार  डाला  जायेगा  ।  तोते  के  मर  जाने  पर  सेवकों  ने  सोचा  कि

 यह  समाचार  राजा  को  किस  प्रकार  दिया  जाये  ।  उनमें से  एक  सेवक  राजा  के  समीप  गया  तथा  उसने

 राजा  को  बताया  कि  तोता  हाथ  पैर  निश्चेष्ट  पड़ा  है  ।  राजा  ने  कहा कि  कहो  कि  तोता  मर

 गया  ।  सेवक  ने  उत्तर  दिया  कि  श्राप  यह  कह  सकतें  में  नहीं  |  ऐसी  ही  स्थिति  इस  समय  है  ।  माननीय

 मंत्री  मिलाकर  पद्धति  समाप्त  करना  चाहते  हैं  परन्तु  कहलाना  हम  से  चाहते  हैं  स्वयं  कहना  नहीं  चाहते  |

 पुत्री  का  विवाह  होने  के  वह  नये  परिवार  का  वर्ग  बन  जाती  हमारी  सभा  में  उपस्थित

 बहिनों  का  ध्यान  केवल  धनी  परिवारों  की  जोर  है  तथा  ग़रीब  किसानों  पर  उन्होंने  दृष्टिपात  नहीं  किया

 है
 ।

 मान  लीजिये  एक  निर्धन  किसान  के  पास  एक  एकड़  भूमि  तथा  तीन  बैल  हैं  तथा  परिवार  में  दो  पुत्र

 तथा  दो  पुत्रियां हैं  ।  पुत्रियां  भूमि  तथा  बेल  दोनों  में  अरपना  भाग  मांगेंगी  जोकि  उचित नहीं  होगा  ।

 प्रसारण  मंत्री  जब  चार  पुत्र  होंगे  तब  वह  करेंगे  ।

 एम०
 डी०

 जोशी
 :

 वह  भ्रामक  में  किसी  प्रकार  बंटवारा  कर  सकते  हैं  प्रिया  संयुक्त  परिवार

 के  रूप  में  रह  सकते  हैं  परन्तु  पुत्री  तो  दूसरे  परिवार  की  होगी  ।

 इस  विधेयक  में  यह  व्यवस्था
 की

 गई  है  कि  जब  तक  विभाजन  न  हो  पुत्री  अपने  पिता  के  घर  में  रह

 सकती  है

 ।

 मेरा  माननीय  मंत्री  से  यही  कहना  है
 कि

 इससे  बहुत  झगड़े  होंगे  तथा  हिन्दू  समाज  बरबाद  हो

 मूल  dat  में
 ।
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 [ att  एम०  डी०  जोशी  |

 जायेगा  ।  मेरा  यही  कहना  है  कि  इससे  नारियों  की  स्थिति  में  सुधार  न  होकर  हिन्दू  परिवारों में  कलह

 की  बढ़ोतरी होगी  ।

 हमें  नारी  को  घर  की  नारी  बनाना  चाहिये  न  कि  वह  उस  परिवार  को  नष्ट  करने  वाली  बने  जिसमें

 उसका  जन्म  इसी  शिखाधार  पर  मैंने  संशोधन  संख्या  १०४  तथा  204.0  प्रस्तुत  किये  हैं  ।  मेरा

 निवेदन है  कि  मिताक्षर  पद्धति  बिल्कुल  समाप्त  की  जा  रही  है  इसलिये  मुझे  खेद  है  कि  यह  विधान

 जबरदस्ती जनता  पर  लादा  जा  रहा  है

 महोदय
 :

 में  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  भ्रान्ति  संशोधन  का

 करण  हो  जाये  क्योंकि  उसके  सम्बन्ध  में  कुछ  सदस्यों  को  दांकायें  हैं  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे
 :  मेरा  सुझाव  है

 कि
 पहले  उन  सदस्यों  को  बोलने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये

 जिनहें  शंकायें  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 संभव  है  माननीय  मंत्री  महोदय  शंकायें  दूर  कर  दें  |

 श्री  सी०  ato  दाह  :  मेंने  संशोधन  संख्या  १९४  प्रस्तुत  किया  है  जोकि  माननीय  मंत्री  के  संशोधन

 संख्या २०१  के  समान  है  |  इस  प्रकार  मैं  अपने  संशोधन  का  समर्थन  कर  रहा  हुं  ।  मैं  समस्त  विधेयक की

 चर्चा
 न

 करके  केवल  उसी  खण्ड  पर  चर्चा  करता  हूं  जिस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |  यह  खण्ड  संयुक्त

 परिवार  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  है  तथा  सभा  इसी  पर  विचार  कर  रही  है  कि  इस  सम्पत्ति  का  किस  प्रकार

 बंटवारा  हो  तथा  महिला  वारिसों  को  इसका  लाभ  किस  प्रकार  मिलना  चाहिये  |  इस  सम्बन्ध में  तीन

 प्रकार  के  विचार  हैं  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  का  कहना  है  कि  संयुक्त  परिवार  सम्पत्ति  इस  विधेयक

 म
 रखना  ही  नहीं  चाहिये  ।  इसके  उत्तर  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  तब  इस  विधेयक  से  कोई  लाभ

 नहीं  होगा  क्योंकि  देवा  की  अ्रधिक  संयुक्त  परिवार  सम्पत्तियां  ही  हैं  इसलिये  मेरी  राय है
 कि

 संयुक्त  परिवार  सम्पत्ति  में  महिला  वारिस  को  अ्रधिकार  मिलना  चाहिये  |

 कुछ  व्यक्तियों की  यह  राय  है  कि  मिताक्षर  पद्धति  को  समाप्त  कर  देना  चाहिये  तथा  तभी  संयुक्त

 परिवार  की  सम्पत्ति  में  नारियों  को  समान  अवसर  मिल  सकता  है  ।  में  इस  पर  रिक  कुछ  न  कह

 ऐसी  बात  कहना  चाहता  हूं  जिससे  दोनों  पक्ष  सहमत  हों  ।  तथा  यही  मेरे  संशोधन में  है  #

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  इससे  हिन्दू  समाज  नष्ट  हो  जायेगा  |  परन्तु  मुझे  इसमें  कोई

 संदेह  नहीं  है  कि  इससे  हिन्दू  समाज  का  लाभ  ही  होगा  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  भी  तक  प्रस्तुत  नहीं  करना  चाहता

 हूं  ।
 मुझे  इस  विधेयक  की  चर्चा  सुनकर  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इस  विधेयक  का  कोई  भी  विरोधी  नहीं  है

 क्योंकि  किसी  ने  भ्र विवाहित  पुत्री  का  पिता  की  सम्पत्ति  में  अधिकार  का  पक्ष  लिया  है  तो  किसी  ने  ससुर

 की  सम्पत्ति  में  पुत्रवधु  के  प्राधिकार  का  समर्थन  किया  है
 ।

 परन्तु  इन  सब  बातों  को  क्रियान्वित  नहीं  किया

 जा  सकता है  |

 पुत्री के  पिता  की
 सम्पत्ति

 में
 भ्र धि कार  के  विरोध

 में
 दो  तक  प्रस्तुत  किये  गये  एक

 यह  कि
 इससे  सम्पत्ति  के  बहुत  टुकड़े  हो  जायेंगे  तथा  दूसरा  जामांताओओं  की  बेईमनी  का  है  ।  ये  दोनों

 बेकार  हैं
 ।

 चार  अथवा  पुत्र  होने  पर  भी  सम्पत्ति  के  टुकड़े  होंगे  तथा  जामाता  सभी  व्यक्तियों  के

 होते  हैं  ।

 श्री  मैं  संशोधन  संख्या  २०१  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  खण्ड  ६  के  परन्तुक
 पर  कोई

 झ्रापत्ति
 न

 उठा
 कर

 इसके  स्पष्टीकरण  पर  अधिक  आपत्ति  उठाई  गई  है
 ।

 परन्तुक  में  यह  कहा  गया  है
 कि

 प्रत्येक  नारी  वारिस  मृत  समां शी  के  अंश  की  अधिकारिणी हो  सकती  है  ।
 परन्तु  स्पष्टीकरण

 से  विभक्त

 पहली  अंग्रेजी  में  ।
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 पुत्र  की  सम्पत्ति  पिता  को  सम्पत्ति  में  सम्मिलित
 कर  दी

 गई  है
 ।

 मैं  भी  इसका  विरोधी  हूं  परन्तु  इस

 कारण  नहीं  कि  इससे  सम्पत्ति  में  नारी  को  अंश  मिल  जायेगा  प्रत्युत  इस  कारण  कि  मैं  संयुक्त  परिवार

 पद्धति  का  विरोधी  हूं  तथा  उसको  समाप्त  कर
 देना  चाहता  हूं  ।  मेरा  विचार

 है  कि
 इस  स्पष्टीकरण

 से  श्रंविभकत पुत्र  के  साथ  अन्याय  होगा  ।  इसलिये  मेरा  विचार  है
 कि

 नारियों  को  सम्पत्ति  में
 भाग

 देने  की  व्यवस्था  करते  समय  हमें  ऐसा  उपाय  करना  चाहिये  जो  परिस्थिति  के  लिये  नारायण  हो
 ।

 संशोधन  यह  है  कि  एक  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  में  समांशी  की  मृत्यु  के  पश्चात्  यदि  कोई  नारी

 घिकारिणी  है  उसकी  सम्पत्ति  का  उत्तराधिकार  उत्तरजीविता  से  न  होकर  उत्तराधिकार से

 होगा  |  द्वितीय  संपष्टीकरण  में  दिया  है  कि  यदि  कोई  पिता के  जीवनकाल  में  प्लग  हो  गया  तो  अलग

 हुमा  पुत्र  पिता  के  अविभक्त  ser  में  से  अंश  का  दावा  नहीं  कर  सकता  है
 ।

 यही  मेरा  संशोधन  है
 ।

 इससे

 पुत्र  संयुक्त  परिवार  में  रहेंगे  तथा  पिता  की  मृत्यु  तक  विभाजन
 का

 प्रयत्न  नहीं  करेंगे
 ।

 मेंने  कल

 भी  कहा  था कि  इस  उपबन्ध  से  नारी  उत्तराधिकारियों को  कम  मिलेगा  |  श्री  कृष्ण  चन्द्र  नें

 बताया  कि  विधवा  को  इस  संशोधन  के  कारण  हानि  होगी  ।  यह  सच  है  ।  परन्तु  हम  बहुत-सी  को

 सम्पत्ति  का  भ्र धि कार  दे  रहे  हैं  तब  मां  को  कुछ  कम  लेने  में  कोई  हिचकिचाहट नहीं  होगी  ।  इसके

 रिक्त  उसको  aaa  पिता  की  सम्पत्ति में  भ्रंश  मिलेगा  जो  उसको  अब  तक  नहीं  मिलता  था
 |

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  तथा  श्री  कृष्ण
 चन्द्र

 ने
 खण्ड  ३२  के  स्पष्टीकरण  की  are  निदेश  किया  कि

 अविभक्त  समांशी  अपने  भ्रंश  की  वसीयत  भी  कर  सकता  है  ।  वर्तमान  समांशी  विधि  के  अनुसार  समांशी

 अपने  भ्रंश  की  वसीयत  नहीं  कर  सकता  है  क्योंकि  वह  उत्तरजीविता  से  प्राप्त  होती  है  ।  हम  इसी
 सिद्धान्त

 को  समाप्त  कर  रहे  हैं  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  एक  पिता के  दो  पुत्र  तथा  दो  पुत्रियां हैं  ।  दोनों पुत्र  शिक्षित

 हैं  उनकी  पर्याप्त  राय  है  र  सुचारू  रूप  से  जीवन  चल  रहा  है  परन्तु  एक

 पुत्री
 की

 पर्याप्त  oa  नहीं  है  तथा  एक  विवाह  नहीं  gare  तो  यदि  शाप

 खण्ड  ३२  के अधीन  पिता  से  वसीयत  करने  का  झ्र धि कार  छीन  लेते  हैं  तो  उससे  यह  अधिकार  छीनते

 हैं  कि  वह  भ्र पनी  पुत्रियों  की  कोई  सहायता  न  कर  सके  |  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 मेरा  विचार  है  कि  यह

 विधेयक  हिन्दू-समाज  की  भलाई  के  लिये  है  ।  इससे  नारियों  को  सभी  सम्पत्तियों
 में  पुरुषों  के  समान

 अंश  मिलेगा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  विभिन्न  विचारों  को  ध्यान में  रखते  हुये  माननीय  मंत्री  का  संशोधन

 सर्वोत्तम  है  जो  कि  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  बर्मन
 :

 मैंने  स्वयं  संख्या  १६६  प्रस्तुत किया  है  |  उसमें  कुछ  भी  नई  बात  नहीं है

 उसमें  वही  बात  कही  गई  है  जो  कि  संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  है
 |

 किन्तु  अब  सरकार  द्वारा

 रखे  गये  संशोधन  को  देख  कर  मेरा  यह  कहना  है  कि  यदि  यह  सरकारी  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  जाता

 है  तो  मैं  अपने  संशोधन  पर  नहीं  करूंगा  |

 इस  विधेयक  के  लाने  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  था  कि  पुत्री  को
 भी

 पिता  अथवा  प्राय  पुरुष ~
 कारियों  at  सम्पत्ति  का  भाग  मिल  सके

 ।  इस  विधेयक  के  संयुक्त  समिति  तक  पहुंचने

 से  पहले  ही  पुत्री  की  पुरुष  उत्तराधिकारियों  की  सम्पत्ति  में  हकदार  होने  की  बात  स्वीकार  करली

 गई  थी
 ।

 किन्तु  उसे  मिताक्षरा  समांशिता  सम्पत्ति  में  साझीदार  नहीं  माना  गया  था  ।  संयुक्त  समिति  में

 यह  निश्चय  बदल  दिया  गया  कौर  पुत्री  को  भी  कुछ  शर्तों  के  साथ  समांशिता  सम्पत्ति  में  भी  भागो  मान

 लिया गया  किन्तु  जब  संयुक्त  समिति  की  यह  रिपोर्ट  राज्य  सभा  में  गई  तो  उन्होंने  पुत्री  के  अधिकार

 की  उक्त  बात  को  निकाल  दिया  क्योंकि  उससे  कुछ  प्राय  प्रकार  की  कठिनाइयां  उत्पन्न  होने  की  सम्भावना

 थी  |  अगर  राज्य  सभा  द्वारा  किये  गये  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लिया  जाता  है  तो  इसका

 अरथ  है  कि  पिता  के  साथ  केवल  नाबालिग  बच्चे  ही  रह  जायेंगे  ।
 क्योंकि  जो  बच्चा  बड़ा  होता  जायेगा वह

 wast  में  |
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 से  जायदाद  लेकर  जुदा  होता  जायेगा  कौर  फिर  जब  पिता  की  भ्रवशेष  सम्पत्ति  का

 बंटवारा  होगा  उस  समय  भी  वह  उसमें  से  कुछ  प्राप्त  करने  की  कर  सकता  है
 ।

 भला  इस  प्रकार  का

 संशोधन  Ha  स्वीकार  किया  जा  सकता  है  ।  इस  सभा  को  यह  संशोधन  नहीं  स्वीकार करना  चाहिये  ।

 फिर  इसका  विकल्प  क्या  है  ?  क्या  हम  इस  पद्धति  को  बिल्कुल  समाप्त  करदें
 ?  में

 सम्पत्ति  के  बंटवारें  की  मिताक्षरा  समांदिता  पद्धति  समाज  के  लिये  इतनी  हितकर  नहीं  है  जितनी  की  यह

 किसी  कुटुम्ब  के  लिये  हितकर  है
 ।

 इससे  सम्पत्ति  का  संचयन होता  रहता  है  समाजवादी

 राज्य  में  हम  इसे  बिल्कुल  बरच्छा  नहीं  समझते  फ़िर  भी  हमें  इस  दिशा  में  एकदम  क्रान्ति

 नहीं  लानी  चाहिये  |  इस  दृष्टि  से  माननीय  मंत्री  का  संशोधन  एक  समझौता  पेश  करता  है
 ।

 में  उनके  AAMT  का  समर्थन  करता हूं  ।

 हमारे  सामने  यह  समस्या  है  कि  कैसे  संहिता  सम्पत्ति  को  भी  बना  रहने  दिया  जाये  कौर  साथ

 ही  स्त्रियों को  भी  उसमें  साझीदार  बनाया  जा  सके  ।  इस  सम्बन्ध  में  क़ृषि-सम्पति  का  प्रदान  बड़ा  ही

 महत्वपूर्ण  है  ।  संसद्  को  इस  विषय  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिये  |  इस  सम्बन्ध  में  में  केवल  एक

 बात  कहना  चाहता  |  इस  संशोधन  के  अ्रनुसार  वर्ग  १  में  वाली  उत्तराधिकारणियों को  ही  समां दि ता

 सम्पत्ति  का  भागीदार  माना  गया  है
 ।

 संयुक्त  समिति  की  रिपोर्ट  में  मां  को  वर्ग  १  में  रखा
 गया  था  किन्तु

 राज्य  सभा  में  उसे  वर्ग  २  में  रख  दिया  गया  है  ।  यह  उसके  साथ  सरासर  प्रत्याय  है  ।  माता  को  वर्ग  १

 में  रखा  जाना  चाहिये  |  उसके  साथ  न्याय  होना  चाहिये  |

 ठाकुर  दास  भागने
 :

 माता  कौर  पिता  दोनों  को  ।

 श्री  में  यहां  स्त्री  साझीदारों  का  ही  पक्ष  ले  रहा  हूं  ष्  यदि  पिता  को  भी  उसके

 साथ  रखा  जाये  तो  मुझे  उसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  मुझे  sat  है  कि  माननीय  मंत्री  द्वारा  रखा  गया

 संशोधन  सभा
 को

 स्वीकार्य  होगा  |  इस  में  मैं  अपने  संशोधन  पर  प्रा ग्रह  नहीं  करूंगा  |  किन्तु

 यदि  ag  स्वीकार  नहीं  किया  जाता  है  तो  मैं  भ्र पने  पर  ग्रस्त  हुं  ।

 महोदय
 :

 मेरे  विचार  में  यह  एक  महत्वपूर्ण  खंड  है  ।  इस  पर  कई  सदस्य  बोलना  चाहते

 हैं  |  अब  माननीय  सदस्य  स्वयं  ही  यह  निचय  कर  लेवें  कि  क्या  वे  अ्रधिक  देर  तक  बैठना  पसन्द  करेंगे

 उनको  कैसे  बोलने  का  शुक्रवार  प्राप्त  हो  सकता  है  ?

 श्री  ato  जी०  देशपांडे  :  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  विवाद  कल
 ३

 बजे  तक  जारी

 रखा  जाय  |  इस  खंड  के  शब्दों  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  करने  में  कोई  हानि  नहीं होगी  ।

 यदि  इसमें  यह  विचार  निहित  है  कि  सभी  सदस्यों  को  बोलने  का  मौका

 मिल  सके  तो  कल  ३  बजे  तक  भी  सब  सदस्य  बोलना  समाप्त  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  उनमें  से  कुछ  को  छोड़ना

 ही  पड़ेगा

 fat  पाटनकर  मेरा  विचार  था  कि  सदस्य  इस  खंड  ६  तक  ही  सीमित  रहेंगे  ।  जरगर  वे  ऐसा

 करते  तो  हम  श्री  तक  सब
 विवाद  समाप्त

 कर  चुके  किन्तु aa  भी  जो  व्यापक  विवाद  हो  रहा

 है  उसको  देखते  हुये  मैं  यह  कहना  हुं  कि  हम  इसे
 ६

 बजे  तक  जारी  रखें
 ।

 मुझे  उत्तर  देने  के
 लिये  केवल  श्रद्धा  घंटा  चाहिये  ।  किन्तु  विवाद  को  इससे  भ्रमित  लम्बा  नहीं  करना  चाहिये  |

 ठाकर  दास  भागने  :  मैं  इस  समय  माननीय  मंत्री  से  यह  श्रीनिवासन  प्राप्त  करना  चाहता

 हूं कि
 खंड  ६

 के  पारित  हो  जाने  पर  वह  हमें  इसकी  भ्रनुसूची  के  सम्बन्ध  में  संशोधन  रखने  से  मना  ही

 नहीं  करेंगे  क्योंकि  इस  समय  हम  कंबल  खंड
 ६

 पर  ही  विचार  कर  रहे  हूँ  उसकी  भ्रनुसूची  पर  नहीं
 ।

 tyr  wa  में  ।
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 fat  पाटनकर  मैं  यह  श्रीनिवासन  देता  हूं  कि  खंड  ६  के  पास  होनें  के  बाद  मैं  इसकी  अनुसूची
 hand

 के  सम्बन्ध में  संशोधन  रखने  के  समय  सदस्यों  के  बीच  व्यवधान  नहीं  बनूंगा
 ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 हम  ऐसा  कर  सकते  हैं
 ।

 माननीय  मंत्री  कल  उत्तर  दे  सकतें  हैं
 ।

 किन्तु
 क्या

 हम  कौर  अ्रघिक  देर  तक  बैठना  चाहते  हैं
 ?

 श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद  :  व  संथाल
 :
 मेरे  विचार में  यह

 सब  कुछ  विलम्ब

 करने  की  चालें  हम  इस  विधेयक  पर  पर्याप्त  चर्चा  कर  चुके  हैं  ।  इस  पर  मतदान  होना  चा
 ez |  टन  ।

 महोदय  :  oa  निश्चय  हो  चुका  है  ।  we  प्लोर  स्पष्टीकरण की  कोई  झ्ावइ्यकता

 नहीं  है  ।  श्री  देवेश्वर  सर्मा  बोलेंगे  |

 श्री  देवेश्वर  सर्मा  :  मैं  सभी  संशोधनों  का  विरोध  करता  हूं  fara

 रूप  में  यह  विधेयक राज्य  सभा  से  कराया  उसी  रूप  में  उसका  समर्थन  करता  हुं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यह

 सभा  भी  उसे  उसी  रूप  में  स्वीकार करे  ।

 मुझे  बड़ा  aa  है  कि  माननीय
 मंत्री

 स्वयं  इस  पर  एक  संशोधन  रख  रहे  हैं
 ।

 कल

 उन्होंने
 कहा था

 कि  मैं  किसी  दबाव  के  ont  नहीं  तकगा १& ८५  ।  किन्तु  are  के  संशोधनों  को  देखते  हुये  स्पष्टतया  कहा  जा  सकता

 है  कि  वह  भी  किसी  न  किसी  प्रकार  के  दबाव  में  गये  हैं  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  के  संशोधन  का  भी  विरोध  करता  हूं  क्योंकि  इसमें  स्त्रियों  को  मूल  विधेयक
 की

 अपेक्षा  श्र  भी  कम  दिया  गया  है  ।  मैं  उनसे  करता  हुं  कि  वह  अरपना  संशोधन  वापस  ले  लें
 ।

 इस  विधेयक  का  गला  घोंटने  के  लिये  तरह-तरह  के  तके  रखे  गये  हैं  ।  कुछ  सदस्यों  ने  कहा

 है  कि  हमें  समाज  की  ass  दुखता  का  ध्यान  रखना  चाहिये  |  कुछ  ने  सन्तुलन  की  gers  दी  है  ।  कुछ  नें

 यह  कहा  है  कि  स्त्रियों  को  सम्पत्ति  देने  से  मुकदमेबाजी  we  भी  बढ़  जायेगी ।  मैं  इस  तक  नहीं

 समझ  पा  रहा  हूं  ।  मनु  से  लेकर  राज  तक  सभी  पुरुषों  ने  स्त्रियों  को  सम्पत्ति  के  अधिकार  से  वंचित  रखना

 चाहा  है  ।  किन्तु  ore  जहां  पर  उन्हें  इस  अधिकार  से  वंचित  रखने  के  लिये  जो  युक्तियां  दी  जा  रही  हैं

 उन्हें  सुन  कर  हमारी  शभ्रात्मा  छटपटा  रही  है  ।  afar  हम  अपनी  बहिनों  माताओं  को

 सम्पत्ति का  अधिकार  क्यों  नहीं  देना  चाहते  हैं  ?  जो  संशोधन  माननीय  मंत्री  ने  रखा  है  यदि  वह  पारित

 हो  जाता  है  तो  विद्वानों को  मूल  विधेयक  की  भ्र पे क्षा  कहीं  कम  सम्पत्ति  मिलेगी  ।  यह  कहा

 जा  रहा  है  कि  यदि  मिताक्षरा  पद्धति  में  स्त्रियों  को  भी  साझीदार  बना  लिया  जायेगा  तो  समाज  में

 एक  उथल-पुथल  मच  जायेगी  ।  मैं  ऐसे  व्यक्तियों  से  पूछना  चाहता  हूं  कि
 wary  कौर  बंगाल  के  दाय

 भाग  पद्धति  के  इलाकों  में  कौन सी  प्रलय मच  रही  है  ?  क्या  दिलांग  इरादी  में  जहां  बड़ी  लड़की को

 सारी  सम्पत्ति मिलती  है  अधिक  मुकदमेबाजी होती  है  ?  मिताक्षरा  पद्धति  safaris हिन्दू  कुटुम्ब

 व्यवस्था  पर  प्राचीन  है  ।  किन्तु  क्या  श्रासाम  तथा  अन्य  स्थानों  पर  जहाँ  यह  पद्धति  नहीं है

 कुटुम्ब  कम  संयुक्त  है ं?  बंगाल  में  भी  इतने  ही  संयुक्त  परिवार  हैं  जितने  के  अन्य  किसी  मिताक्षरा

 पद्धति  वाले  प्रदेश  में  हैं
 ।

 में  संयुक्त  परिवार  व्यवस्था  का  विरोधी  नहीं  हूं  ।  यह  एक  प्रकार  का  सामाजिक

 आश्रय  में
 इसका  स्वागत  करता  हूं  ।  मेरी  केवल  यही  इच्छा  है  कि  परिवार के  सभी  सदस्य  कमायें  |

 दायभाग  पद्धति  भी  इतनी  ही  weet  है  जितनी  कि  मिताक्षरा
 ।  उनके  परिवारों  में  भी

 अनाथों  wise  का  भरण  पोषण  होता  है  ।

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  स्त्री  को  सम्पत्ति  देने  से  परिवार  विभाजित  हो  जायेंगी  |  प्रत्युत

 यदि  हमारी  पुत्रियों  att  बहिनों
 को

 सम्पत्ति  में  भाग  मिलने  लगेगा  तो  उनका  सहयोग  कौर  बढ़  जायेगा  ।

 यह  कहना  कि  स्त्रियों  को  सम्पत्ति  में  afaar  देने  से  सम्पत्ति  के  टुकडे-टुकड़े
 हो

 परिवारों  में

 मूल  wast  में  ।
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 [  शी  देवेश्वर  सर्मा  |

 प्रतीक  कलह  कलेश  होने  लगेंगे  बिलकूल  अ्रयुक्तियुक्त है  इससे  किसी  प्रकार  का  रहन-सहन  का  ढंग

 नहीं  घटेगा
 ।

 अगर  लड़कों  में  जायदाद  बांटी  जा  सकती  है  तो  लड़कियों  में  बांटने  में  क्या  हज  है
 ?

 हम  यह

 विचार  क्यों  करते  हैं  कि  लड़की  को  जायदाद  देनें  से  उसके  घर  वाले  अर्थात्  उसका  पति  अथवा  उसका

 दूर  शादी  हमारे  शत्रु  बन  जायेंगे
 ?

 किन्तु  इसके  विपरीत  यदि  लड़के  को  पता  होगा  कि  लड़की

 को  जायदाद  मिलने  वाली  है  तो  वह  दहेज  शादी  नहीं  मांगेगा  ।  क्योंकि  तब  उसे  पता  होगा  कि  यह  राशि

 उसको  मिलने  वाली  सम्पत्ति  में  से  ही  घट  जायेगी  ।  इस  प्रकार  समाज  का  भी  भला  हो  जायेगा I

 मेरा  विचार  है  कि  यदि  यह  विधेयक  बिना  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  जाय  तो  विधवाओं  तथा

 माता ग्र ों  को  alan  भाग  उपलब्ध  हो  सकता  है  ।

 हम  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  हैं  |

 श्री  सारंग धर  दास  कटक )  :.  हिमालय  भारतीय  समाज  का  प्रतीक है  ।

 हिमालय की  भांति  ही  हमारा  समाज  भी  भ्र चल  है  ।  इसका  प्रमाण  यह  है  कि  भ्रंग्रेज  साम्राज्य  के  विरुद्ध

 लड़ने  वालें  समाजवादी  ढंग  के  समाज  का  नारा  लगाने  वालें  हमारे  शासक  दल  के  सदस्य  भी  सामाजिक

 विधानों  के  मामले  में  सबसे  अधिक  प्रतिक्रियावादी  सिद्ध  हुए  हैं  ।

 हमने  संविधान  में  स्त्रियों  को  सामाजिक  समानता  ale  पूर्ण  मताधिकार दिया  हैं  ।  इससे  स्पष्ट

 है
 कि

 mer  सभी  क्षेत्रों  में  भी  उनको  समानता  मिलनी  चाहिये
 |

 कौर
 ora  स्त्रियां  इसी  की  मांग

 कर  रही हैं  ।

 समाजवादी  समाज  बनाने  थ  तो  यही  है  कि  स्त्रियों  को  सभी  क्षेत्रों  में  समान  अधिकार  मिलने

 चाहियें  ।  फिर  जब  मेरे  माननीय  मित्र  स्त्रियों  के  लिये  सम्पत्ति  के  विभाजन  का  विरोध  करते  तो  उन्हें

 प्रतिक्रियावादी  ही  कहा  जा  सकता  है  ।  खण्ड  ६  में  यही  किया  गया  है  ।

 हम  जब  सम्पत्ति  की  बात  करते  तो  उसमें  हम  भू-सम्पत्ति  wea  सम्पत्तियों  में  विभेद  नहीं

 करते  हैं  ।  सम्पत्ति  के  क्षेत्र  में  तो  हर  प्रकार  की  सम्पत्ति  जाती  यदि  देश  में  पूर्ण  रौद्योगिककरण

 होता  है  तो  फिर  भू-सम्पत्ति  का  उतना  महत्व  नहीं  रह  जायेगा  जितना  कि  श्रौद्योगिक  सम्पत्ति  का

 होगा
 |

 इतना  ही  अगले  Po-8y  वर्षों  में  यह  भूमि  जोतने  वालों  को  मिल  जायेगी
 ।

 समाज़
 में

 भद्र  कहाने वाले  हम  लोगों  के  पास  इतनी  अधिक  भूमि  नहीं  रह  जायेगी
 ।

 तब  फिर  भू-सम्पत्ति के  बारे

 में  चिन्ता  ही  कया  है  कि  पुत्री  को  पुत्र  का  राधा  अंश  मिलें  या  उसके  बराबर  ही  भ्रंश  मिले
 ?

 कुछ  सदस्यों  ने  आपत्ति  की  है  कि  स्त्रियां  सम्पत्ति  की  देखभाल  करने  योग्य  नहीं  इसलिये  उन्हें

 सम्पत्ति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  |  मैंने  स्वयं  देखा  है  कि  स्त्रियां  सम्पत्ति  की  देखभाल  पुरुषों  से  अधिक

 अच्छी  गहरे  करती  हैं  ।  पुरुषों  से  वे  एक  बात  में  ही  कम  हैं--वे  उनकी  तरह से  षड़्यंत्र  करके

 किसी  विधवा  या  श्रीनाथ  या  नाबालिग  की  सम्पत्ति  का  हरण  नहीं  कर  सकती  हैं  ।

 संयुक्त  परिवार  का  तक  भी  बड़े  जोरों  के  साथ  दिया  गया  है  ।  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  गत

 दयतान्दी  में  पाश्चात्य
 शिक्षा  के  प्रसार  के  कारण  सरकारी  नौकरियों  की  तलाश  में  ये  संयुक्त  परिवार

 बिखर  चुके  हैं
 ।

 जब  एक  साथ  रहने  का  सुख  परिवारों  में  नहीं  रह  गया  पारिवारिक  सम्पत्ति  भ्र भी

 बनी  हुई  है
 ।

 संयुक्त  परिवार  तो  टूट  ही  चुके  हैं  ।

 संयुक्त  परिवार  की  प्रणाली  में  एक  कौर  बुराई  है  निकम्मे  लोगों  को  प्रोत्साहन  देती  दौर

 यह  बात  हिन्दू  समाज  की  प्रगति  में  बाधक  बन  जाती  है  ।  संयुक्त  परिवार  में  कुछ  सदस्य  तो  जी  तोड़  मेहनत

 करते  हैं  कुछ  बिना  कुछ  किये  ही  AY  उडते  है
 |

 इस  सहयोग  नहों  कहा  जा  सकता
 क्योंकि  सहयोग

 अम्ल  अंग्रेजी  में  ।
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 का  oe  तो  यही  है  कि  सभी  व्यक्ति  सबके  लिये  कार्य  करें  ।  बिना  कार्येशीलता  के  सहयोग  नहीं
 चल

 सकता
 |

 इस  देश  की  सामाजिक  कौर  आर्थिक  प्रगति  के  लिये  आवश्यक  है  कि  संयुक्त  परिवार  की  प्रणाली

 को  समाप्त किया  जाये  ।  श्रौद्योगोकरण  के  साथ-साथ  यह  कार्य  अ्रपने-प्राप  होता  जा  रहा  है
 |

 मैं  इस  विधान  का  समर्थन  करता  ।  मैं  मानता  हं  कि  यह  इससे  भी  अच्छा  हो  सकता  था
 |  लेकिन

 फिर  भी  यह  संतोष  की  बात  है  कि  स्त्रियों  के  साथ  न्याय  करने  वाला  एक  विधान  हमारे  सामने  अया

 जो
 संविधान  के  निदेशक  तत्वों  के  कुछ  एएन  है  ।  मैं  जानता  हूं  कि  यह  पारित  हो  कि श्रौर हमें इस हम  इस

 बात  का  गव  होना

 उपाध्यक्ष  महोदय  पंडित  ठाकुरदास  ania  |

 पंडित  ठाकर  दास  भाव  :  मैंने  संशोधन  संख्या  ३६,  १९६,  १९७  शर  २१३ की  सूचना दी

 |  प्रशन  यह  उठता  है  कि  क्या  श्री  सी०  सी
 ०

 शाह  कौर  माननीय  मंत्री  के  संशोधन  स्वीकार  किये  जाने

 चाहियें
 ?

 श्री  नथवानी  ने  खण्ड  २१  का  भी  उल्लेख  किया  है
 ।

 खण्ड  ६  के  सम्बन्ध
 में

 चर्चा
 करते

 समय

 खण्ड २१  भी  mea  महत्वपूर्ण है  ।  खण्ड  २१  में  कहा  है  कि  दो  या  इससे  अधिक

 कारी  एक  साथ  किसी  निर्वासित  सम्पत्ति  के  वारिस  बनते  तो  वे  पित  परक  रूप  से  नहीं  बल्कि  व्यक्ति

 परक  रूप  से  ही  उस  सम्पत्ति  को  लेंगे  और  वे  सह-भारती  संयुक्त-भारती  wa  यदि

 उपर्युक्त  संशोधन  स्वीकार  कर  लिये  जाते  हैं  ौर  उसका  विभाजन  खण्ड  ६  के  2.0  किया  जाता  2

 तो  संयुक्त  परिवार  का  क्या  होगा
 ?

 खण्ड  ६  के  पहले  भाग  में  कहा  गया  है  कि
 ”

 किसी
 भी  हिन्दू  पुरुष  की

 मृत्यु
 के  बाद

 मिताक्षरा

 समांदित  सम्पत्ति  का  उसका  भाग  समांक्षिता  के  ay  जीवित  सदस्यों  पर  उत्तरजीविता  के

 अनुसार  न्य सित  होगा  इस  अधिनियम  के  भिनसार  नहीं  पै  यह  तो  स्पष्ट है  ।  लेकिन  art  उसक

 परादिक  में  कहा  गया  है  कि  मृतक  पुरुष  की  कोई  स्त्री  सम्बन्धी  या  उसके  द्वारा  सम्बन्धित  कोई  पुरुष

 सदस्य  उस  स्त्री  सम्बन्धी के  मृतक  की  उस  समाहित  सम्पत्ति  का  श्रंशघारी  होगा  |

 यहां  तक
 तो

 ठीक  है  ।  मृत्यु  के  पुत्री  प्रौढ़  पुत्री  के  पुत्र  उत्तराधिकारी  बन  जाते  हैं  ।  इसमें  मुझे

 संदेह  नहीं  है  कि  पुत्री  कौर  पुत्री  के  पुत्र  मिताक्षरा  विधि  के  भ्रन्तर्गंत  नहीं  ord  हैं  ।  वे  तो  इस  अधिनियम
 क  द्वारा  ही  सम्पत्ति  के  उत्तराधिकारी बनेंगे  ।

 अब  इस  परादिक  के  संशोधन  को  देखिये  |  संशोधन  में  रखा  गया  है  कि  मृतक  पुरुष  की  स्त्री

 सम्बन्धी  या  उसके  द्वारा  सम्बन्धित  किसी  पुरुष  सदस्य  का  मृतक  की  मित्ताक्षरा  संमाशित  सम्पत्ति  का

 व्यसन  उत्तरजीविता के  द्वारा  बल्कि  या  निर्वासित  उत्तराधिकार द्वारा  ही  प्राप्त

 होगा ?

 मैं  तो  इसका  थें  यही  समझता  &  कि  पुत्रों  ate  पौत्रों  के  सम्बन्ध  में  भी  उत्तरजीविता का  नियम

 नहीं  रहता  है
 ।

 खण्ड  २१  के  थि  उनको  भी  सह-भारती  की  भांति  माना  जायेगा  और  उनका  परिवार

 टूट  जायगा
 ।

 इस  प्रकार  पुत्रियों
 प्रौढ़

 पुत्रियों  के  पुत्रों  को  भी  इसमें  सम्मिलित  करक  aaa  परिवार

 प्रणाली  पर  प्रहार  किया  जा  रहा  है
 |

 यदि  लोक-सभा  इस  से  सहमत  तो  ठीक  है  ।  शेष  परिवार

 को
 तो  संयुक्त  परिवार  रहने  दीजिये

 ।
 पिता  से  मिलने  वाली  सम्पत्ति  dan  सम्पत्ति  होती  इसलिये

 संयुक्त  परिवार  बना  रहता  है
 ।

 माननीय  मंत्री  ने  कल  कहा  था  कि  सम्पत्ति  तो  संयुक्त  सम्पत्ति  बनी  ही

 रहेगी  लेकिन  जब  न्यायाधीश  इसकी  व्याख्या  करेंगे  तो  वे  इसका  कोई  दूसरा  भी  लगा  सकते  हैं  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  यह  बिलकुल  ही  स्पष्ट  कर  दिया  जायें  कि  पुत्री  शौर  पुत्री  के  पुत्र  मिलाकर

 गव  See
 नियमों  से  शासित  नहीं  वे

 इस  अ्रधिनियम  के  भ्रनुसार  ही  उत्तराधिकारी  बनते  प्रौढ़  साथ  ही

 मिल  अंग्रेजी में  ।
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 [To  ठाकुर
 दास  भाग  |

 यह  भी  कि  पुत्रों  और  पौधों  को  ही  पैतृक  सम्पत्ति  मिलेगी  ।  अन्यथा  इसका  यह  भी  लगाया  जा  सकता

 है  कि  पुत्र  को  मिलने  वाली  सम्पत्ति  को  भी  पे तक  सम्पत्ति  नहीं  माना  जायेगा  ।  इस  प्रकार  परिवार  टूट

 जायेगा
 |

 परिवार  के  विभाजित  सदस्यों  पर  भी  उत्तरजीविता  लागू  नहीं  होगी
 ।

 इस  धारा  में
 जिस

 विभाजन  का  उल्लेख  है  वह  केवल  भावात्मक  विभाजन  ही  यथार्थ  में  नहीं  प्रभावित

 होने  वाले  परिवार  के  सदस्य  पिता  की  सम्पत्ति  के  उत्तराधिकारी  होंगे  ।  यदि  यही  तो  फिर  इस

 भावात्मक  विभाजन  से  उनमें  वास्तविक  विभाजन  होना  नहीं  है  ।  मैं  केवल  यही  बताना

 चाहता  था  कि  जहां  तक  शब्दों  का  सम्बन्ध  है  उनसे  यह  स्पष्ट  तौर  पर  नहीं  निकलता  ।  इसीलिये

 संशोधन  संख्या  २१३  प्रस्तुत  किया  जिसमें  कहा  गया  है  कि  उस  परादिक  को  ज्यों  का  त्यों  रहने

 दिया  जाये  |

 इससे  खण्ड  ६  यह  होगा  कि  पुत्री  और  पुत्री  के  पुत्र  का  ह  मिलने  के  बाद  भी  मृतक  का

 मूल  परिवार--पुत्रों  श्रीश्री--संयुक्त  ही  बना  रहेगा  ।  मैं  केवल  यही  चाहता  हूं  कि  हमें  इसकी  सम्भावित

 व्याख्या  की  भी  छानबीन  कर  लेनी  चाहिये  ।  मुझे  भय  है  कि  इसकी  दो  प्रकार  से  व्याख्या  की  जा  सकती

 है  ।  हमें  संदेहों  के  लिये  गुंजाइश  नहीं  छोड़नी  चाहिये  ।  वास्तव  में  यदि  श्राप  घारा  २१  को  देखें  तो  उत्तर

 जीवित  के  नियम  ony  नहीं  निस्संदेह  ही  उसका  ल  यही  निकाला  जायेगा  कि  सम्पत्ति  विभाजित

 है
 ।

 यदि  श्राप  खण्ड  २१  के  उपखण्ड  को  तो  निश्चय  ही  उसकी  व्याख्या  इसके  बिलकुल

 विपरीत  ही  पड़ेगी  |  उसमें  शब्द  हैं
 :

 ”
 सह-भारती के  रूप  संयुक्त-भारती क  रूप  में  नहीं  इसका

 तौर  यही  है  कि  एक  साथ  उत्तराधिकारी  बनने  पर  दो  पुत्र  सह-भार  की  के  रूप  में  रहेंग े।

 श्री
 सी०  सी०  शाह  की  विचारधारा  के  लोग  तो  चाहते  हैं  कि  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  समाप्त  ही  हो

 जाये
 ।  मुझे  उसके  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहना  है  ।  पर  यदि  हम  माननीय  मंत्री  के  दृष्टिकोण  से  सहमत

 होते  तो  हमें  यह  बिल्कुल  ही  स्पष्ट  तौर  पर  कहना  पड़ेगा  कि  पुत्री  शर  पुत्री  के  पुत्र  का  भ्रंश  परिवार

 से  निकाल  देने  में  हमारा  उद्देश्य  aaa  हिन्दू  परिवार  को  छिन्न-भिन्न  करना  नहीं  है  ।

 जहां तक  या दै सरो  व्याख्या का  सम्बन्ध  वर्तमान हिन्दू  विधि  यह  है  कि  यदि  समां दि ता का  कोई

 सदस्य  विभाजित  हो  चका  है  तो  बाद  में  होने  वालें  सम्पत्ति  के  किसी  भी  wea  विभाजन  में  उसे  सम्पत्ति

 पाने  का  अ्रधिकार  नहीं  होता  |  समां शी  निकाय  में  उत्तराधिकार  नहीं  होता  है  ।  उसमें  केवल  विभाजन

 होता  है
 ।

 चूंकि  यह  वर्तमान  विधि  इसलिये  यह  व्याख्या  अनावश्यक  है
 ।

 उससे  कुछ  संतोष  अवश्य

 मिलता  है  ।  माननीय  मंत्री  श्री  सी
 ०

 सी
 ०

 शाह  के  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  मुझे  केवल  यही  कहना

 है  ।

 हिन्दू  संयुक्त  परिवार  का  सेन  करने  के  हमें  तमाम  विशेषण  दिये  गये  हैं  ।  में  उनकी  परवाह

 नहीं  क्योंकि  में  समझता  हुं  कि  मैं  सही  रास्ते  पर  हुं  ।  लेकिन मैं  केवल  यही  कहना  चाहता  हूं

 कि  जो  व्यक्ति  देना  की  स्त्रियों  को  भी  सम्पत्ति  के  प्राधिकार  देना  चाहते  हैं  उन्हें  प्रतिक्रियावादी  नहीं  कहा

 जाना  चाहिये  |  यहां  तो  विवाद  केवल  इसके  लिये  अपनाये  जाने  वाले  तरीके  के  सम्बन्ध  में  ही  है  ।  टंडन जी

 को  प्रतिक्रियावादी  कहना  बड़ा  अ्रपमानजनक  भ्र  है  ।  यदि  कुछ  व्यक्ति  कहते  हैं  कि  हमारी

 पुत्रियों और  बहिनों  को  इसी  प्रकार  से  सम्पत्ति  के  afar  दिये  जाने  तो  मेरा  उनसे  कोई  झगड़ा

 नहीं है  ।  मतभेद  होता  ही  है  ।  मेरा  कभी  भी  यह  आशय  नहीं  था  कि  उन्हें  सम्पत्ति  के  अघिकार  न

 दिये  जायें  ।  मैं  तो  उनके  पक्ष  में  रहा  हूं  ।

 सम्पदा  के  सीमित  ग्रन्थकार  के  सम्बन्ध  में  हम  एक  ग़लती  कर  रहे  हैं  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने

 कहा है  कि  स्त्रियों  को  सम्पदा  के  अधिकार  मिलने  चाहियें  ।  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  एक  संशोधन

 रखा  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  स्त्रियों  के  अधिकार  भी  वही  होने  चाहियें जो  कि  पुरुषों के  हैं
 ।

 मैं
 स्त्रियों

 को

 और  अधिक  अधिकार  नहीं  देवा  चाहता  ।  ara  पुरुषों  के  अधिकार  भी  तो  सीमित हैं  ।  इसलिये

 स्त्रियों  के  अ्रघिकार  भी  सीमित  रहने  चाहियें  |
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 कुछ  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  वे  पुत्रियों  को  श्रमिक  झ्र धि कार  देना  चाहते  हैं
 ।

 यह  ग़लत  पुत्रों

 पुत्रियों  दोनों  को  समान  अधिकार  प्राप्त  होने  चाहियें  ।  हम  से  असहमत  माननीय  सदस्यों  को  यह  नहीं

 सोचना  चाहिये  कि  हम  सभी  सुधारों  के  विरोधी  हैं  ।  में  समझता  हूं
 कि

 मेरा  मत  कांग्रेस  के  उद्देश्यों  के

 कल  नहीं  है  ।  मैंने  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  विरोध  किया  था
 ।

 हमें  एक-दूसरे  के
 मत

 को  समझने  का  भी  प्रयास  करना  चाहिये  ।

 श्री  एच०  जी०  वैष्णव :  मैं  खण्ड  ५  ६  के  वर्तमान  स्वरूप  का  विरोध  करता  हूं
 ।

 संयुक्त

 समिति  ate  राज्य  सभा  ने  उनमें  बड़े-बड़े  परिवर्तन  कर  दिये  हैं  ।  हमें  उन  पर  पूरी  तौर  पर

 चर्चा  करनी  चाहिये

 मैंने  संशोधन  संख्या  ६६  प्रस्तुत  किया  जिसमें  विधेयक  के  खण्ड  ६  की  व्याख्या  को  हटा  देने  का

 सुझाव  है  ।  उस  व्याख्या  को  हटा  देने  से  जो  भी  भाव  उत्पन्न  हो  सकता  उसकी  ति  श्री  सी०  सी ०

 शाह  कौर  माननीय  मंत्री के  संशोधन ने  कर  दी  है  ।  यह  व्याख्या  पुरुष  उत्तराधिकारियों के  प्रति

 बड़ी  अन्यायपूर्ण थी

 उस  व्याख्या  के  अ्रनुसार  तो  यह  होता  कि  एक  दो  पुत्र
 र  एक  पुत्री  के  परिवार  पिता

 के  जीवन-काल  में  विभाजित  हो  जाने  वाले  पुत्र  को  पहले  विभाजन  के  समय  एक  अंश  मिल  पिता

 की  मृत्यु  के  बाद  उस  ०५  सम्पत्ति  में  से  फिर  उसका  एक  aa  क्योंकि  शेष  सम्पत्ति

 में  से  विभाजित  भ्र विभाजित  पुत्र  और  पुत्री  को  समान  भ्रंश  दिये  जाते  ।  इस  प्रकार  विभाजित  हो

 जाने  वाले  पुत्र  को  दो  बार  मिल  भ्रौर  अ्रविभाजित  पुत्र  का  बहुत  ही  थोड़ा  रह  यह

 बड़ा  ही  भ्र समान  बंटवारा  होता  |

 इस  व्याख्या  को  हटा  देने  पर  यह  न्याय  नहीं  होगा  |  यदि  संशोधन  संख्या  २०१  या  १९४  को

 स्वीकार  कर  लिया  जाता  तो  स्थिति  बिलकुल  ही  बदल  जायेगी  |  संशोधन  में  कहा  गया  है  कि  समां शी

 सम्पत्ति  में  उत्तराधिकारियों  के  बीच  केवल  पिता  के  war  का  ही  विभाजन  होगा  ।  इसका  यह  होगा

 कि
 उपर्युक्त  परिवार  में  पिता  की  मृत्यू  के  बाद  केवल  पिता  के  अंदा  में  से  ही  अ्रविभाजित  पुत्र  और  पुत्री  के

 बीच  विभाजन  होगा  ।  विभाजित  पुत्र  को  पहले  विभाजन  का  निजी  अंद  तो  मिलेगा  मृत्यु  बाद  होने

 वालें  विभाजन  में  से  भी  उसे  पुत्री  के  बराबर  एक  भ्रंश  अर्थात्  विभाजित पुत्र  को  अधिक  अंश

 मिलेगा ।  पुत्र
 विभाजित  होना  पसंद  नहीं  करेंगे  शर  इससे  संयुक्त  परिवार  प्रणाली  को

 बल  ॥

 इस  संशोधन  में  at  यह  भी  कहा  गया  है  कि  पिता  के  जीवन-काल  में  विभाजित  हो  जाने  वाले  पुत्र

 पिता  की  मृत्यु  के  बाद  होने  वाले  विभाजन  में  समां शी  सम्पत्ति  का  कोई  भ्रंश  नहीं  मिलेगा
 ।

 यह  बहुत

 महत्वपूर्ण है  ।  व्याख्या  के  भ्रनुसार
 तो

 विभाजित  पुत्र  को  पिता  की  मृत्यु  उसके  बाद  के  दोनों

 विभाजनों  में  सम्पत्ति  का  sar  मिलता  है
 ।

 इस  संशोधन  ने  उस  अन्याय  को  मिटा  दिया  है
 ।

 इस

 सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  यह  संशोधन  अत्यंत  उचित  है  इसमें  विधेयक  का  समर्थन  करने  वालों

 भर  विरोध
 करने  वालों  के  परस्पर-विरोधी  विचारों  का  समन्वय  किया  गया  है  ।  wa  क्योंकि  इस

 संशोधन  द्वारा  पुत्री  के  समान  ग्रंथ  देने  का  सिद्धांत  स्वीकार  कर  लिया  गया  इसलिये  इससे  उद्देश्य  बिल्कुल

 पूरा  हो  जाता  है
 ।

 यह  सच  है
 कि  इस  संशोधन  के  कारण  कुछ  विधवाओं  को  प्रति  अन्याय  होता  हुआ

 प्रतीत  होगा
 ।

 विधवा  को  भ्रंश  तो  पहले  की  अपेक्षा  कम  श्रव्य  प्राप्त  परन्तु  उसको  पूर्णा धि कार

 प्राप्त  हो  कौर  यह  लाभ  की  बात  है
 ।

 इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  मेरे  मित्र  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये

 संशोधन  संख्या  १९४  २०१  को  स्वीकार  कर  लिया  जाये  ।

 wast  में  ।
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 महोदय
 :

 इससे  कि  श्री  देशपांडे कुछ  मेँ  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 महोदय  ने  जिन  सदस्यों  से  प्रत्येक  खण्ड  पर  विचार के  लिये  समय  आवंटित

 करने को  कहा  उन्होंने  मंत्री  महोदय  के  सामने  यह  कार्यक्रम  प्रस्तुत  किया है  |  मुझे  आशा है  कि

 मंत्री  महोदय  भी  इस  आवंटन  से  सहमत  होंगे  :

 २  घंटे खण्ड  ७  से  १०
 '

 से  93/24  |  [R  घंटा

 ै  ८८
 १६ से  १७  २  घंटे

 पीपी
 १८  से  २३  ह  १  घंटा

 ह "26  से  २६  र  घंटे
 .

 २७
 से

 ३३  १  घंटा ३०  मिनट

 अ्रनुसूची  २  घंट े|

 मुझे  are  है  कि  सम्पूर्ण  सभा  भी  इससे  सहमत  होगी  |

 ठाकुर  दास  भार्गव
 :
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  अनुसूची  का  सम्बन्ध  यह

 आवंटन  हमको  स्वीकार्य नहीं  है  ।  मनुसूर्च  ही  तो  विधेयक  की  जान  है  झर  उसके  लिये  दो  घंटे  बिल्कुल

 अपर्याप्त हैं । इसी प्रकार खण्ड हैं  ।  इसी  प्रकार  खण्ड  १७  ्र ३२ ३२
 भी

 बहुत  महत्वपूर्ण  हैं
 ।

 मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता
 ........

 महोदय
 :

 क्या  माननीय  सदस्य  कुछ  प्राय  खण्डों  का  समय  कम  करना  चाहते  हैं
 ?

 श्री  शेष गिरि राव  :  खण्ड  १६  १७  के  लिये  एक  घंटा  तथा  प्रनुसूर्च  के  लिये  दो  घंटे  कौर

 बढ़ा  दीजिये  ।  यही  ठीक  होगा  ।

 महोदय
 :  तो  यह  ठीक  है  कि  खण्ड  ७  से  १०  के  लिये  २  खण्ड १३  से  १४  के  लिये

 खंड  १६  १७  के  लिये  २  घंटे  |

 श्री  ato  एस०  ए०  चेट्टियार  :  यह  पर्याप्त  होगा  |

 ठाकुर  दास  भार्गव
 :

 खण्ड
 ८

 का  सम्बन्ध  अनुसूची  से  ही  है  ।  प्राय  खण्ड  प्रौढ़  भ्रनुसूची के

 लियें  दो-दो  घंटे  लेंगे  ।

 महोदय
 :

 तब  यह  ठीक  होगा  कि  खण्ड  ७  से  १०  के  लिये
 ४

 घंटे  रख  दिये  जायें  ।  यह

 काफी  होंगे
 ।

 परन्तु  यह  कार्यक्रम  तभी  ठीक  रहेगा  जब  हम
 ४

 कौर
 ७  तारीख

 को
 भी  ६  बजे  शाम

 तक  बैठें  |

 ठाकर  दास  भार्गव
 :

 साथ  ही  अध्यक्ष  महोदय  को  समय  बढ़ाने  का  भ्र धि कार  है  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  हमको  पहले  के  ३५  घंटों की  भ्र पे क्षा  अ्रधिक  समय  ३७  घंटे  मिल  WE

 यदि  माननीय  सदस्य  सहमत  हों  तो  प्रत्येक  सदस्य  के  लिये  १०  मिनट का  समय  निर्धारित कर  दिया

 जाये  क्योंकि  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका है  |

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  पांच  मिनट  काफ़ी  होंगे  ।

 ato  जी०  देशपांडे  :  इस  खण्ड  पर  मेरा  एक  संशोधन  है  कि  खण्ड  के  परन्तुक  को

 निकाल  दिया  जाये  ।  इस  संशोधन  का  प्रभाव  यह  होगा  कि  मिताक्षरा  सम्पत्ति  इस  खण्ड  के  क्षेत्राधिकार

 से  बिल्कुल  बाहर  निकल  जायेंगी  विधि-कार्य  मंत्री  महोदय  तथा
 अन्य  सदस्यों

 से
 मेरा  भ्रनुरोध  है

 मूल  wat
 में  !
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 कि  विधेयक  की  शब्दावली  प्रौढ़  प्रारूपण  पर  ठण्डे  दिल  से  विचार  करें  |  मैंने  इस  बात  की  व्यवस्था

 कराने  का  किया  था  कि  मंत्री  महोदय  आरम्भ  में  ही  भ्र पने  संशोधन  को  स्पष्ट  कर  जिससे कि

 उसी  के  आधार  पर  चर्चा  की  जा  सके  ।  हमारी  इस  मांग  को  कुछ  सीमा  तक  पुरा  ae  किया  गया  है

 परन्तु  मेरी  यह  समझ  में  नहीं  भ्राता  है  कि  मंत्री  महोदय  अंत  तक  प्रतीक्षा  करके  ऐसे  उत्तर  क्यों  देते  हैं  जो

 कभी  कभी  हमारे  लिये  संतोषप्रद  नहीं  होते  हैं  ।

 यह  एक  ऐसा  सामाजिक  विधान  है  जिसके  दूर व्यापी  परिणाम  होंगे
 ।  इसीलिये मैँ  चाहता  हुं  कि

 यह  विधान  सर्वांग  पूर्ण  होना  चाहिये  |  इसलिये  अपना  मतभेद  रहते  हुए  भी  मैं  चाहता  हूँ
 कि  पुत्री

 को  एक  अंश  देने  वाले  खण्ड  को  यथासंभव  त्रुटिरहित  बनाया  जाये  |

 मेरी  जो  कठिनाइयां  हैं  ,  उनको  स्पष्ट  करने  के  लिये  मैं  ठोस  उदाहरण  दूंगा  ।
 मान

 लीजिये  किसी

 पिता  के  दो  पुत्र  और  दो  पुत्रियां  हैं  ४०,०००  रुपये  की  सम्पत्ति  है  ।  इस  उपबन्ध  के  अनुसार  पिता  का

 काल्पनिक  १३०००  रुपये  होगा  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उसके  पुत्र  पुत्रियों  को  इस  सम्पत्ति

 में  से  कितना  वंश  प्राप्त  होगा  ?  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  जब  इस  प्रकार  के  प्रश्न  उत्पन्न  होते हैं  तो  कया  इसके

 फलस्वरूप बंटवारा  किया  जायेगा  ?

 एक  उदाहरण ही  लीजिये  ।  लड़के  की  मृत्यु  हो  जाती  हैं  कौर  पिता  जीवित  है  ।  लड़के  के  भी

 दो  पुत्र  लड़के  की  मृत्यु  के  उसके  हित  उसके  लड़कों  को  प्राप्त  हो  जायेंगे  ऐसा  होने  पर

 क्या  दोनों  पौधों  को  अपने  पितामह  से  कर  दिया  जायेगा  ?  यहां  यह  कहा  गया  है  कि  समां शी

 सम्पत्ति  में  मृतक  का  भ्रंश  इच्छा-पत्र  हीन  उत्तराधिकार  की  भांति  न्य सित  होगा  उत्तरजीविता  के

 आधार पर  नहीं

 हम  वास्तव  में  जो  बात  चाहते  थे  वह  यह  थी  कि  मिताक्षरा  सम्पति  के  सम्बन्ध  में  विधवाओं

 अथवा  विधवा पुत्र  वह  के  लिये  कोई  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिये  |  परन्तु  यहां  इसमें  परिवर्तन  करके

 उन्होंने  संयुक्त  परिवार  की  सम्पत्ति  में  मांझी  के  हितों  का  पूर्ण  व्यसन  कर  दिया  है  ।  इस  परिवर्तन  के

 फलस्वरूप  हम  एक  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच  गये  हैं  उनके  द्वारा  उत्तराधिकार  प्राप्त  करने  वाले

 पुत्र  अथवा  प्रपौत्र  को  संयुक्त  परिवार
 की

 सम्पत्ति  का  विभाजन  कर  दिया  जायेगा
 ।

 मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं
 कि

 क्या  मंत्री  महोदय  इस  दृष्टिकोण को  स्वीकार  करते  हैं  ?  मैँ  यह  महसूस  करता  हुं  कि  यदि

 मिताक्षरा
 सम्पत्ति  में  पुत्री  को  कोई  अंश  दिया  ही  जाना  है  तो  इसको  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रस्थापित  की  गयी

 शब्दावली
 द्वारा  दिया  जाना  चाहिये  ।  इससे  संयुक्त  परिवार  की  सम्पत्ति  का  कम  विघटन  होगा  |

 इस  बात  का  संकेत  किया  गया  है  कि  wa  इसके  परिणाम  स्वरूप  विद्वानों के  हितों  पर  बुरा  प्रभाव

 पड़ेगा |  इस  विधेयक से  उसका  बहुत  कम  रह  जायेगा
 ।

 भारतीय  समाज  में  विवाहिता  पुत्री  की

 दशा  विधवा से  कहीं  seat है  कौर  हमारे  सभी  सुधारक  यह  उपदेश  देते  रहे  हैं  कि  विधवा ग्र ों  की

 स्थिति  में  सुधार  किया  जाय  ।  यदि  इस  विधेयक  के  फलस्वरूप--जिसे  भारतीय  महिलाओं  के  अधिकारों

 के
 घोषणापत्र

 की
 संज्ञा  दी  गयी  है--विधवाओं

 की
 स्थिति  पर  ora  तो  मैं  कहूंगा  कि  हालत  ठीक

 नहीं
 है  ।

 मैंने  खड़ी  करने  के  लिये  इस  प्रश्न को  नहीं  उठाया  है  ।  हम  इस  तरह  का  कोई  ढंग  निकाल

 सकते  हैं  कि  जिस  समय  विभाजन  किया  उस  समय  विधवा  को  भी  पुत्र  के  बराबर  हो  अंश  दिया

 हम  उपयुक्त  शब्दावली
 द्वारा  इस  बात  की  गारंटी  भी

 कर  सकते  हैं  कि  पुत्रियों  को  भी  इसी  आधार

 पर  अंश  प्राप्त  हो  ।  में  नहीं  समझता
 कि

 वैधानिक  भाषा  इतनी  कठिन  है  कि  यदि  हम  सब  चाहें  फिर

 भी  शब्दावली  ठीक
 न

 की
 जा  सके  ग्रोवर  इन  त्रुटियों  को  टूर  न  किया  जा  सक े।

 इसलिये  विधि-कार्य
 मंत्री  से  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  वह  इसको  स्पष्ट  उनसे  मेरी  भ्रमित है

 कि  ag  उन  संशोधनों  जिनसे  इन  कमियों  को  दूर  किया  जा  सके  स्वीकार  कर  लें  ।
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 श्री  मूल  चन्द  दुबे  :  ag  विधेयक  जिस  सिद्धांत  पर  areca,  है  मैं  उसका  हृदय  से  समर्थन

 करता  परन्तु  जब  मैं  उसकी  विषय-वस्तु  को  देखता  हूं  तो  वह  मुझको  अत्यन्त  शरारतपूर्ण प्रतीत  होती

 है  ।  उदाहरण  के  लिये  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  दो  अत्यन्त  ही  महत्वपूर्ण  बातों  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया

 है  ।  एक  तो  यह  कि  पुत्री  का  दूसरे  परिवार  में  विवाह  हो  जाने  से  वह  एक  दूसरे  परिवार  का  बन  जाती

 है प्र ौर  दूसरी  यह  कि  संयुक्त  परिवार  की  सम्पत्ति  को  कायम  रखने  वाली  मिताक्षरा  प्रणाली  का  पन्त  किया

 जा  रहा है  ।

 माननीय  मंत्री  ने  हरनेक  बार  कहा  है  कि  वह  समांदिता-प्रणाली  के  विरुद्ध नहीं  हैं  उनका

 इस  प्रणाली  करने  का  कोई  इरादा  नहीं है  ।  यह  अच्छी ही बात है ही  बात  है  क्योंकि  यह  प्रणाली  चिरकाल

 से  ही  चली  श्री  रही  हैं  भ्र ौर  इसी  ने  वास्तव  में  समाजवादी  समाज  की  स्थापना  की  दिशा  में  बढ़ने  में  देश

 को  सहायता  पहुंचायी  है
 ।
 इसीलिये  मेरा  विचार  है  कि  संयुक्त  परिवार  प्रणाली  का  प्रीत  करना  एक  बहुत

 बड़ी भूल  होगी  ।

 मैंने  अपना  संशोधन  संख्या  २००  प्रस्तुत  किया  है  जिसका  उद्देश्य  यह  है  कि  खण्ड  ६  के  साथ  संबद्ध

 परन्तुक भ्र  स्पष्टीकरण  को  निकाल  जाये  क्योंकि  यह  संयुक्त  परिवार  प्रणाली  को  नुकसान

 पहुंचाते  हैं  ।  परन्तुक  में  यह  दिया  गया  है  कि  बिना  वसीयत  मरने  वालें  व्यक्ति  का  संयुक्त  सम्पत्ति  का

 भाग  श्रेणी  १  के  उत्तराधिकारियों पर  न्य सित  होगा  ।  यदि  इस  स्थिति  का  लाभ  उठाया  गया  तो  इससे

 समांशी  सम्पत्ति  तथा  मिताक्ष  रा  प्रणाली  की  समाप्ति  हो  जायेगी  ।  कभी  तक  देश  के  किसी  भी  भाग  में  ऐसा

 करने  की  भ्र नुम ति नहीं  कोई  भी  व्यक्ति  अपनी  सम्पत्ति  का  अरन्य  संक्रमण  नहीं  कर  सकता  इसी से

 संयुक्त  सम्पत्ति  बची  रहती  है
 ।

 परन्तु  खंड  ६  का  परन्तुक  तथा  व्याख्या  इसी  प्रणाली  के  मूल  पर  चोट

 करती  है  ।  इसलिये  सरकार  श्री  भाव  या  श्री  शाह  द्वारा  जो  संशोधन  प्रस्तुत किये  जा  रहे  हैं

 उनसे  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  जब  तक  कि  यह  न  कहा  जाये  कि  संयुक्त  परिवार  प्रणाली  में  कोई  भ्रच्छाई

 ही  नहीं  है  तब  तक  इन  संशोधनों  से  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 जहां  तक  पुत्रियों  को  दिये  गये  भ्र धि कारों  श्र  हितों  का  सम्बन्ध  मूल  विधेयक  में  समांशी  सम्पत्ति

 का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  था  ।  संयुक्त  समिति  ने  ही  समांशी  सम्पत्ति  में  विधवा  कौर  विधवा

 पुत्र  वधू  को  एक  wer  दिया  है  ।  केवल  पुत्री  को  ही  भ्रंश  नहीं  मिलता  है  |  यदि  संयुक्त  परिवार  की  सम्पत्ति

 में  पुत्री  को  ser  दिया  ही  जाना  हो  तो  इसको  इस  विधेयक  जिसमें  इच्छा-पत्र  हीन  उत्त  राधिकार

 का  निर्देश  किया  गया  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |  इस  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  रख  कर  संयुक्त  समिति

 नें  भूल  की  है  ।  जब  श्राप  संयुक्त  परिवार  विभाजन  के  सम्बन्ध  में  अगला  विधेयक  पुरःस्थापित  करें

 तभी  पुत्री  सहित  सभी  स्त्रियों  को  समांशी  बनायें  जिससे  कि  उनको  भी  उनका  भ्रंश  प्राप्त  हो  सक े।

 पुत्रियों के  सम्बन्ध  में  में  केवल  एक  यही  शर्तें  रखना  चाहता  हं  कि  उसक  भ्रंश  को  विवाह  होने

 पर  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।  जब  तक  वह  श्रविवाहित  है  तब  तक  उसको  पुत्र  के  बराबर का  ही

 अंश  प्राप्त  होना  चाहिये  |  एक  बार  विवाह  हो  जाने  पर  उसका  समाप्त  हो  जायेगा  क्योंकि  तब

 उसको  अपने  पति  का  भ्रंश  प्राप्त  होगा  |  यह  सब  गड़बड़ी  इसी  कारण  हो  रही  है  कि  विधेयक  का  झ्राधार

 ही  गलत है  |

 श्री  कासलीवाल  :  श्री  are  ने  श्री  पाटनकर  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  नये

 संशोधन के  उपबन्धों  को  स्पष्ट  करने  का  प्रयास  परन्तु  उसमें  वह  एक
 जो  ए

 महत्वपूर्ण मौन  ही  रह  गये  ।  श्री  श्ञाह ने  ह  भाषण  में  कहीं  भी  इस  बात  को  स्पष्ट  नहीं  किया

 कि  पुरुष  सदस्यों  को  उत्तराधिकार  में  प्राप्त  होने  वाली  सम्पत्ति  का  स्वरूप  क्या  होगा
 ।

 यह  कहने

 कि  पह  सम्पत्ति  उत्तराधिकार  के  झाधार  पर  कौर  वह  सम्पत्ति  उत्तरजीविता
 के

 आधार  पर  aratr,  कोई

 मामूल  ati  में
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 अर्थ  नहीं  है
 ।

 मैं  चाहता  हूं
 कि

 मंत्री  महोदय  इस  बात  को  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दें  कि  विधि
 की

 दृष्टि  में

 सम्पत्ति का  स्वरूप  क्या  होगा ?

 जहां तक  कि  इसके  पहले  भाग  का  सम्बन्ध  उद्देश्य  यह  था  कि  स्त्री  अपने  पिता  अथवा
 पति

 के

 हितों  को  उत्तराधिकार में  प्राप्त  करे  ।  यही  स्थिति  भ्रत्यन्त  कठिन  हो  गयी  है  ।  इस  समय  स्थिति यह  है

 कि  मिताक्षरा  सम्पत्ति में  मृतक के  हित  उत्तराधिकार के  आधार  पर  न्य सित  केवल  उन

 मामलों  में  यह  बात  नहीं  होगी  जिनमें  कोई  पुरुष  अथवा स्त्री  एक स्त्री की  ही  कौर  से  हस्तक्षेप करे  ।

 स्त्रियों के  सम्बन्ध  में  तो  स्थिति  खण्ड  १६  द्वारा  स्पष्ट  कर  दी  गयी  परन्तु  जहां  तक  पुरुषों

 का  सम्बन्ध  उनकी  स्थिति  को  किसी  भी  स्थान  पर  स्पष्ट  नहीं  किया  गया  है  ।  इसीलिये  मैं  यह  प्रशन

 करता  हूं  कि  उस  सम्पत्ति  जो  wa  उत्तराधिकार द्वारा  पुरुष  स्वामियों  को  प्राप्त
 क्या

 स्वरूप  होगा  ।

 यदि  सम्पत्ति  समांशी  सम्पत्ति  है  जो  पुरुष  स्वामियों  को  जाती है  तो  उसके  सम्बन्ध में  कोई

 व्याख्या  देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  जब  कोई  व्यक्ति  समांशी  सम्पत्ति  से  हो  जाता  तब  वह

 संयुक्त  परिवार  की  शेष  सम्पत्ति  में  किसी  भी  अंश  की  मांग  नहीं  कर  सकता  है  ।  परन्तु  यदि  तात्पर्य  यह

 है  कि  उत्तराधिकार के  कारण  सम्पत्ति  के  स्वरूप  में  परिवर्तन  हो  जाता  तो  मैं  यह  कहूंगा  कि

 करण  (२)  से  एक  ऐसा  कार्य  कराया  जा  रहा  है  जो  उसके  द्वारा  कभी  भी  कराने  का  विचार  नहीं  था  ।

 हमको  यह  समझाया  गया  है  कि  जहां  तक  पृथक्  सम्पत्ति  भ्रमणा  स्व-प्रतीत  सम्पत्ति  का  सम्बन्ध  है  उसको

 साफ  बचा  लिया  गया  है  ।  यदि  सम्पत्ति  का  स्वरूप  इस  प्रकार  बदलने  लगे  तो  मैं  कहूंगा  कि  स्पष्टीकरण

 (२)  लागू  हो  जाता  है  ।  इसका  ee  यह  sar  fe  पृथक  सम्पत्ति  प्रिया  स्व-प्रतीत  सम्पत्ति  नहीं  बचती  है  ।

 परन्तु  इसके  विपरीत  स्पष्टीकरण  (२)  के  भ्रनुसार  स्थिति  यह  होगी  कि  जिस  पुरुष  स्वामी  ने  पृथक्करण

 कर  लिया  उसको  ग्रन्थ  प्रिया  स्वरित  सम्पत्ति  का  अंश  प्राप्त  नहीं  होगा  ।  में  समझता  हूं  कि

 करण  (२)  का  तात्पयं  यह  नहीं  है  ।  इसलिये  मैं  समझता  हुं  कि  स्पष्टीकरण  (२)  बेकार है  प्रिया

 उससे  ऐसा  we  निकलता  है  जो  उसको  बनाने  वाले  निकालना  नहीं  चाहते  थे  |

 श्री  नन्द  लाल
 सर्मा

 :

 धर्मेण  शासिते  राष्ट्र  न  च  विधा  नाधयीव्याधयदचेव  रामे  राज्य  प्रशासित |

 जहां  तक  में  समझता  हूं  ada  विधेयक  का  प्राण  इस  धारा  ६  में  भारत  का

 प्रतिकार  बंगाल  श्र  श्रीराम  को  छोड़  मिताक्षरा  के  द्वारा  शासित  होता  है

 भ्र  मिताक्षरा  पद्धति  याज्ञवल्क्य  स्मृति  द्वारा  सम्पादित  होती  कौर  याज्ञवल्क्य  स्मृति  वेदों  से  सम्बद्ध

 है
 ।  इसलिये  इसे  हमारे  धर्म  शास्त्रों में  मुख्य  स्थान  प्राप्त है  ।  राज  उसका  प्रीत  करने  की  चेष्टा  की

 जा  रही  है  कौर  कहा  यह  जा  रहा  है  कि  हम  उसकी  रक्षा  कर  रहे है  |  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि

 धारा  ६  का  प्रोविजन  )  मिताक्षरा की  रक्षा  करने  के  लिये  रखा  गया  है  ।  मेरा  तो  विचार  है  कि

 इस  प्रोविजन को  रख  कर  मिताक्षरा  को  समाप्त  किया  जा  रहा  जहां  ज्वाइंट  फैमिली  प्रापर्टी

 परिवार
 की

 सम्पत्ति  )  को  तोड़ने  की  चेष्टा
 की  जा  रही है

 जिस  में  कि  वह  प्रापर्टी  टूट

 कर  बाहर  जाये  प्रौढ़  जिनका  बर्थ  राइट  सिद्ध  से  उस  प्रापर्टी से  सम्बन्ध  नहीं  है  उन

 का  इंटरेस्ट  पैदा  किया  जा  रहा  है
 ।

 ऐसी  स्थिति  में  ज्वाइंट  मिली  प्रापर्टी  कैसे  रह  सकती है

 श्र  इसका  मिताक्षरा  से  क्या  सम्बन्ध  है  ।

 दूसरे  हिन्दू  माता  क  नाम  से  बार-बार  कहा  जा  रहा  है  कि  हम  उसको  बराबर  के  afore  प्रापर्टी

 में  देना  चाहते  हैं
 ।

 मुझे  यह  कहते  हुये  खेद  होता  है
 कि  इस  धारा  द्वारा  हिन्दू  माता  को  कोई  afar  नहीं

 दिया  जा  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  पहला  बात  तो  यह  कही  जा  रही  है  कि  हम  विवाहित  लड़की  को  पिता

 की  जायदाद  में  बराबर  का  अधिकार  दे  रहे  हैं  ।  इसका  परिणाम  यह  होगा  कि  नगर  एक  लड़की  अपने

 पिता  जायदाद
 में  से  हिस्सा  लेगी

 उसके  श्वसुरालय से  उसकी  ननद  हिस्सा
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 |  श्री  नन्द  लाल  सर्मा  |

 लें  जायेगी  कौर  उस  लड़की  के  लिये  प्रापर्टी  उतनी  ही  रहेगी
 ।

 हां  इस  धारा  से  एक  श्रनहैल्दी  कम्पीटीशन

 (  अस्वास्थ्यकर  प्रतिस्पर्द्धा  )  समाज  में  पैदा  हो  मैँ  समझता  हूं  कि  इससे  समाज  का  विघटन

 ही  होगा  ।

 दूसरी  बात  माता  के  लिये  यह  कही  गई  है  कि  इस  धारा  का
 जो

 संशोधन  किया  जायेगा  संशोधन

 २०१  कौर  संशोधन  &%  द्वारा  उससे  माता  को  अधिक  हिस्सा  मिलेगा  ।  लेकिन  मेरा  दृढ़  मत  है  कि  इन

 संशोधनों  के  द्वारा  माता  को  उसका  भ्र धि कार  देने  की  ईमानदारी  से  चेष्टा नहीं  की  गयी  इससे

 eg  देवी  का  भाग  बहुत  कम  हो  जायेगा  |

 पंडित  हि०  alo  यह  तो  ईमानदारी  पर  हमला  किया  जा  रहा  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  इन
 इंटरप्दान्स

 का  जवाब  न  दें  प्र

 अपनी  स्पीच  जारी  रखें  ।

 श्री  नंद  लाल  सर्मा  :  दूसरी  बात  यह  है  कि  मिताक्षरा  की  समाप्ति की  बात  अधिकतर उन

 माननीय  सदस्यों  ने  कही  है  जिनका  कि  मिताक्षरा  से  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  हम  स्वराज्य  की  लड़ाई  के  दिनों

 में  कहते  थे  कि  स्व  राज्य  हमारा  बर्थ  राइट  सिद्ध  में  पूछता  हूं  कि  यह  बर्थ  राइट  की

 कल्पना  मिताक्षरा  के  सिवा  दुनिया  में  शर  किस  सिस्टम  में  मिल  सकती  है  ?

 श्री  फिरोज़  गाँधी  प्रताप  पश्चिम  व  जिला  राय  पूर्वे  )  :  पटाकर  सिस्टम  में  ।

 श्री  नंद  लाल  सर्मा
 :  यह  कोई  नया  सिस्टम  लागू  हो  सकता  है  ।  पंजाब  में  कस्टमर ला

 के  रूप  में  मिताक्षरा  पद्धति  को  माना  जाता  बहुत  से  मुसलमान  भी
 जो  कि

 पंजाब  में  धनवान

 बनें  हुये  हैं  उनको  भी  मिताक्षरा  सिस्टम  रक्षा  प्रदान  कर  रहा  इसको  कस्टमर ला  के  नाम से

 लागू  किया  जाता  है
 |

 wa  यह  कुर्क  दिया  जाता  है  कि  हमको  सोशलिस्ट  पीटने  की  सोसायटी  प्रकार

 के  में  प्रापर्टी  को  ऐक्यूमूलेंट  नहीं  होने  देना  है  ।  इसलिये  हम  नहीं  चाहते  कि  कोई

 बहुत  धनवान  हो  |  तो  क्या  इसका  है  कि  सब  को  दरिद्र  बनाया  जायें
 ।

 यह  एक  दृष्टिकोण हमारे

 पूर्वजों  का  था  कि  उस  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  कैसे  कौर  उसकी  रक्षा  केवल  इस  ज्वाइंट  फैमिली

 सिस्टम  परिवार  पद्धति  )  से  हो  सकती  है  कौर  इसके  सिवाय  दूसरा  कोई  मार्ग  नहीं  था  ।

 उस  संयुक्त  परिवार  प्रणाली  को  तोड़  कर  हमने  हिन्दू  जाति  के  साथ  क्या  भ्र न्याय  किया  यह  wit

 हमारे एक  बंध  ने  स्पष्ट  कह  दिया  ।  राज  गांवों  में  रहने  वाली  करीब  Oo  प्रतिशत  जनता  धनवान  नहीं

 है  शौर  यह  स्पष्ट  बात  है  कि  उनकी  बहनें  श्र  बेटियां  उनके पास  से  कोई  विद्वेष  सम्पत्ति  ले  जाने  वाली

 नहीं  हैं  ।  प्रभी  तक  जो  भाई  लोग  अपनी-अपनी बहनों  के  विवाह  के  लिये  कर्जा  तक  अपने  ऊपर

 कर  उनका  योग्य  तथा  प्रति  वर  के  साथ  विवाह  करते  इस  विधेयक के  द्वारा  मिताक्षरा  कानून  में

 खुल्लम-खुल्ला  हस्तक्षेप  करने  से  एक  तो  सम्पत्ति  के  टुकड़े-टुकड़े  हो  जायेंगे  और  सम्पत्ति  के  प्रशन  को

 लेकर  में  झगड़ेवाली  कौर  द्ेषभाव  फलेगा  भ्र  हिन्दू  समाज  में  बड़ी  भ्र व्यवस्था  फैल  जायेगी  ।

 मेरा  इस  सदन  कौर  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  were  इस  हिन्दू  उत्तराधिकार  विधेयक  को

 ग्राहक  पास  करना  ही  है  तो  जो  संशोधन  पंडित  ठाकुरदास भागने  ने  दिया  है  उसकी  शब्दावली उस

 संशोधन  की  दाब्दावलि से  कहीं  है  जो  कि  ares  सामने  उपस्थित  है  ।  संशोधन  के  अ्रन्दर  किसी  प्रकार

 की  शंका  नहीं  होनी  चाहिये  कि  हम  उसे
 संयुक्त  परिवार  प्रथा  की  प्रापर्टी  बनाने  वालें  हैं  अथवा

 उसको  सेप्रेट  प्रापर्टी  (Gan  सेल्फ  स्क्वायड  प्रापर्टी  सम्पत्ति  )  में  ही  उसको विल
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 )  करने  का  अधिकार  दे  रहे  हैं  ।  संयुक्त  परिवार  प्रणाली  के  द्वारा  विल  करके  ब५  वाली

 संतान  को  वह  डिसइनहैरिट  से  नहीं  कर  सकता  है  क्योंकि  यह  उसका  जन्म

 सिद्ध  अधिकार है  ।  उस  जन्म  सिद्ध  रिका  को  जहां  हमने  यह  कह  दिया  कि  टैस्टामेंटरी  (  इच्छापत्रोक्त )

 के  द्वारा  हटाया  जा  सकेगा तो  श्री  तक  के  जन्म.सिद्ध  अधिकार को  हम  समाप्त  कर  देते  इसलिये

 हमारा  यह  कहना  है  कि  यह  अधिकार  जो  मि  rarer  सिस्टम  के  इन्दर  किसी  को  नहीं  दिया  गया  था

 विशेष  करके  श्राप  ने  चूंकि  तलाक  प्रथा  को  स्वीकार  किया
 तो

 तलाक  को  स्वीकार  करने  पर  पहली की

 स्त्री से  जो  संतान  है  उस  संतान  के  प्रति  का  कोई  प्रेम  नहीं  रह  जायगा  यदि  नई  स्त्री  उन  पुत्रों

 को  डिसइनहैरिट  करना  चाहे  कौर  इस  टेस्टामेंट री  के  द्वारा  जरगर  उनको  डिसइनहैरिट  कर  दिया  गया

 तो
 मैं  समझता  हूं  कि  बहुत  was  होगा  कौर  समाज  का  केवल  विघटन  ही  नहीं  होगा  बल्कि  भी

 कितने

 ही  नज  होंगे  ।  इसलिये मैं  समझता हूं  कि  यह  चीज  चाहे  पाटनकर  साहब की  बुद्धि चाहे  सारे

 कैबिनेट  की  बुद्धि  हो  ale  चाहे  गवर्नमेंट  की  बुद्धि  हो  उसका  माने-दर्शक  शास्त्र न  हो  तो  उसका

 परिणाम  कल्याणकारी  सिद्ध  नहीं  हो  सकता  |  साथ  ही  धर्मशास्त्र  के  शब्द  से  चिढ़ने वाले  लोगों  को  यह

 भी  समझ  लेना  चाहिये  कि  संस्कृत  में  का  ae  ही  adores  है  शौर  धर्मशास्त्र  विभाग  यह  झ्रापकी

 ला  मिनिस्ट्री का  ही  नाम  है  ।

 वेद  स्वस्थ  सम  |

 एतच्चसुविधा  शराह  साक्षाद्धमंस्यलक्षणम्  |

 aq,  स्मृति  ait  सदाचार  इन  तीनों  का  खंडन  करने  के  बाद  यदि  हम  केवल  अपनी  बुद्धि  के  बल  से

 करोड़ों  व्यक्तियों के  ऊपर  कोई  ला  लादना  चाहेंगे  तो  मैं  समझता  हूं  कि  वह  अराज  नहीं तो  कल

 जरूर  होगा  कौर  उसके  जन्म  में  ही  उसकी  मृत्यु  होगी  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त

 करता  हं  |

 श्री  शोष गिरि  राव  :  मैंने  संशोधन  संख्या  १६४५  दिया  है  ।  माननीय  मंत्री  ने  दो  बातों  से  प्रभावित

 होकर खंड  ६  को  रखा  है  ।  एक  तो  यह  कि  संयुक्त  परिवार  पद्धति का  संरक्षण  है  कौर  दूसरे  मिताक्षरा

 संयुक्त  परिवार  में  पुत्रियों  को  समान  अधिकार  प्राप्त  हों  ।  अरब  देखना  यह  है  कि  क्या  इस  खंड  से  यह

 आवश्यकता  पूरी  होती  या  उलझनें  बढ़ती  हैं  |

 इससे  विभाजित हो  जाने  वाले  पुत्र  ate  अविभाजित पुत्र  में  विभेद  पैदा  होता  है  |  यह  इस

 मूलभूत  सिद्धांत  के  भी  विरुद्ध है  कि  किसी  को  एक  बार  निहित  की  गई  सम्पत्ति  से  वंचित नहीं  किया

 जा  सकता  ।  इन  कारणों  से  खंड  ६  स्वीकार्य नहीं  था  ।  माननीय  मंत्री  ने  जो  संशोधन  दिया  है  उससे  पर्याप्त

 नें  दूर  हो

 यह  आपत्ति  की  गई  है  कि  विधवा  को  कम  हिस्सा  मिलेगा  ।  यह  कोई  बड़ी  बात  नहीं  है  ।

 संयुक्त  परिवार  पद्धति  में  एक  प्रकार  से  भ्रनघधिकृत  प्रवेश  किया  जा  रहा  है  ।  ऐसा  किये  बिना  पुत्री  को

 संयुक्त  सम्पत्ति  में  कोई  अधिकार  नहीं  मिल  सकता  है
 ।

 मैं  मानता  हूं
 कि

 वर्तमान  संशोधन  से  कुछ  शंकायें

 उत्पन्न  होती  खंड  २१  में  उपयुक्त  संशोधन  करके  उत्तराधिकार विषयक  शंकायें  टूर की  जानी

 चाहिये ं।

 पंडित  सी ०
 फार्मा  :

 मैं  आपके  द्वारा  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  मेरे  संशोधन

 संख्या  २०२  पर  विचार  करें
 ।

 मुख्य  विचार  यह  है  कि  पुत्री  के  साथ  पुत्र  के  समान  बर्ताव  किया  जायें  ।

 समांशी  सम्पत्ति  में  हिस्सा  प्राप्त  करने  के  लिये  उसे  पुत्र  के  समान  समझा  जाये  ।  यही  व्याप्त  है  शेष  सब

 निकाल  दिया
 जायें  ।

 कवक  ——

 भ्रंग्रेजी  में  ।
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 fat  सी०  शार ०  चौधरी  :  ऐसा  प्रतीत होता  है  कि  अधिकांश सदस्य  माननीय  मंत्री  के  संशोधन

 ०१  के  पक्ष  में  हैं  ।  यदि  यह  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  गया  तो  इससे  मिताक्षरा  परिवार  के

 सदस्यों  को  बड़ी  कठिनाई  होगी  ।

 एक  यह  है  कि  संशोधन  २०१,  व्याख्या २  के  भ्रनुसार  विभाजित प्रूफ  को  झपने  पिता  की

 समां शी  सम्पत्ति  में  हिस्सा  नहीं  मिल  सकेगा  परन्तु  विभाजित  पुत्र  की  विधवा  को  अनुसूची  की  श्रेणी  १

 में  उल्लिखित  व्यक्तियों  के  साथ  उसमें  हिस्सा  मिल  सकेगा  ।  माननीय  मंत्री  इस  बात  की  व्याख्या  करें  कि

 क्या  इससे  यह  was  है  कि  ag  विधवा  विभाजित  पुत्रों  के  साथ  प्यार  श्वसुर  की  सम्पत्ति  में  हिस्सा

 प्राप्त  करे
 ?

 माननीय  मंत्री  को  इस  शंका  का  समाधान  करना  चाहिये  |

 alo  रणवीर  fag  में  मंत्री  महोदय  के  संशोधन  का  समथन  करने  क  लिये  खड़ा

 हुआ  हूं  ।  बहन  रेण  चकवर्ती  ने  बोलते  हुये  कहा  था  कि  यह  विधेयक  स्त्री  जाति  के  साथ  धोखा है  ।  मैं

 पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सत्य  नहीं  है  कि  जब  अरब  से  पहले  कोई  भी  बड़ा  हक  स्त्रियों  को  जायदाद  के

 ऊपर  नहीं  उनको उस  पर  हक  ही  नहीं  दिया  जा  रहा  है  बल्कि  में  बात  ऐसी  है  कि  aa

 उनको  बाप  की  जायदाद  में  भी  हक  होगा  पति  की  जायदाद  के  ऊपर  भी  हक  होगा  |  दूसरे  मानों  में

 कोई  भाई  यह  गिला  करे  तो  शायद  किसी  ae  तक  जायज  हो  सकता  लेकिन  बहनों

 के  लिये  शिकायत  करने  की  इस  कोई  गंजाइश  नहीं  है  ।  वह  इस  को  बनियों  की  तौल  से  ही

 नापना  चाहें  तो  बहस  मुबाहसे  की  बात  भले  ही  हो  जाये  |  वास्तव में  समझ  में  कराने  वाली  नहीं  होगी  ।

 स्पष्ट  है  कि  बहनों  को  भाई  के  मुकाबले  में  ज्यादा  हक  मिलने  वाला  है  ।

 यहां  पर  मेट्रिप्राकल  अज्ञात  मात शासन  पैट्रिप्नाकल  )  सिस्टम

 की  बात  कही  गई  दोनों  का  मुकाबला  किया  गया  |  जहां  तक  मेरा  खयाल  हमें  कम  से  कम  इस

 सम्बन्ध में  कोई  ऐतराज  नहीं  हो  सकता  |  मंट्म्नाकंल  सिस्टम  हो  या  पेट्रोल  दोनों  में  एक  ही  बात  है  ।

 फके  इतना  है  कि  एक  में  लड़की  का  प्रभुत्व  है  प्रौर  दूसरी  जगह  लड़के  का  ।  लेकिन  बात  वैसी  की  वैसी

 बनी  रहती  है
 ।

 कुछ  लोगों  ने  फ्रेंगमेंटेशन श्राफ  होल्डिंग्स  अरपखण्डन  )  की  बात  कही  ।  नगर  वह  fas

 बड़ी-बड़ी  जायदादों  और  साहकारों  की  सम्पत्तियों  तक  महदूद  रहे  तो  मुझे  कोई  ऐतराज  नहीं  है
 ।

 लेकिन  जो  कानन  बन  रहा  है  वह  गांवों  के  ऊपर  भी  लागू  वह  गरीबों  के  ऊपर  भी  लाग  होगा  |

 तो  ८०  या  न  किसान  ऐसे श्राप  जानते  हैं  कि  इस  देश  के  भ्रमर  ७०  फीसदी  प्रा बादी  से  मैं

 हैं  जिनके पास  पांच  एकड़  या  उससे  कम  जमीन  है  ।  इस  कानन  के  पास  हो  जाने  से  जिन  भाइयों  के  पास

 पांच  एकड़  जमीने  से  कम  है  उनकी  जमीन  के  टकड़े  हो  जाने  का  डर  है  ।  लेकिन  मझे  इस का  डर  ज्यादा

 नहीं है  ।  क्योंकि  जहां  पर  चार  भाई  एक  बहन  वहां पर  पांच  भाई  होते  तो  भी  उनमें  वापस  में

 बटवारा  होता  ही  ।  लेकिन  यहां  पर  सवाल  यह  है  कि  इस  तरह  से  जो  जमीन  के  टुकड़े  होंगे  वहू  एक  ही

 गांव  में  रह  जायेंगे  बल्कि  दूसरी  जगह  बीवी  जायेगी  '  जोकि  उस  गांव  से  चालीस  मील  तो  एक

 टुकड़ा  वहां  पर  होगा  जहां  पर  लड़की  पहले  से  रहती  रही  है  प्रौर  एक  टुकड़ा  वहां  पर  होगा  जहां  पर  वह

 शादी  के  बाद  जाती  है  ।

 चल  कर  ऐसा  भी  हो  सकता  है  कि  दस  पांच  साल  में  उस  जायदाद  का  एक  एकड़  का  टुकड़ा  एक

 गांव  में  हो  एक  एकड़  का  टुकड़ा  दूसरे  गांव  में  एक  एकड़
 का

 टुकड़ा  तीसरे  गांव  में  हो  प्रौढ़  एक

 पक

 meee!

 यर

 राग

 ह  ।
 झप  इस  तरह  से  अन्दाज़ा  लगा  सकते  हैं  कि  उनकी  देख  भाल  लड़की

 किस  तरह
 तरह  से  कर  सकेगी

 |
 बाज  लोग  कहते  हैँ  कि  क्या  द्ञ्ना  लड़की  को  मुझावजा  मिल

 उ जायेगा  ।  बात
 टाटा

 मूल  wast  में  ।
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 ठीक  उसको  मगद्मावजा  मिल  सकता  है  कौर  उसको  जायदाद  का  ्य  मिलना  इसमें  मुझे

 कोई  ग्रा पत्ति नहींहै नहीं  लेकिन  वे  समझते  हैं  कि  जैसे  उनके  पास  पैसा  उसी  तरह  से  दूसरों  के  पास  भी
 होगा

 बैंक  बैलेन्स  होगा  कौर  वह  आसानी  से  बहन  को  पैसा  चुका  देंगें  ।  बात  ऐसी  नहीं  है
 ।

 जो  पांच  एकड़

 जमीन के  रखने  वाले  हैं  उनके  पास  राज  रुपया  नहीं  है  ।  गर  उनको  बहन  को  पैसा  देना  पड़ा  तो

 अपनी  जमीनों  को  बनियों  के  पास  ले  जाकर  गिरवी  रखना  पड़ेगा  |  ससे  तो  पार्टिशन

 से  भी  बदतर  हालत  जमीनों  की  हो  जायेगी  ।

 मैं  तो  यह  समझता  हूं  कि  बहनों  का  हक  महफूज  रहना  बहनों  को  पूरा  हक  जायदाद  मे

 मिलना  चाहिये  ।  इस  मामले  में  मैं  किसी  से  भी  पीछे  नहीं  ।  इस  सब  को  देखते  हुये  हम  को  यह  मानना

 पड़ेगा  कि  श्री  कष्टकर  का  जो  संशोधन  है  REE Fo 19.0  पर  उस  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहते  |  ऐसा

 दो  जाय  तो  मुझे  कोई  भ्रापत्ति  की  बात  नहीं  दिखाई  देती  ।  बीवी  को  अपने  पति  की  जायदाद  में  हिस्सा

 मिल  सके  तो  उस  से  उसको  arisen  ग्रा जा दी  भी  मिल  सकती  है  कौर  फैमिली  की  ख़राबी

 भी  रुक  सकती  है  ।  लेकिन  मैं  जनता  हुं  कि  हमारे  मंत्री  महोदय  उस  को  मानने  वाले  नहीं  हैं
 ।  इसलिये में

 मंत्री  महोदय  कं  सुझाव  का  समर्थन  करता  हूं  मैं  समझता  हुं  कि  इस  से  बहनों  को  भाइयों  से  ज्यादा

 हक  मिलने वाला  है  ।

 टेक  चन्द  में  स्वीकार करता  हूं  कि  संशोधन से  खंड  ६  की  बुराइयां

 कुछ  हद  तक  दूर  हो  गई  हैं  परन्तु  मझे  इसमें  सन्देह  है  कि  इस  से  हमारे  उद्देश्यों की  पूर्ति  होगी

 संशोधन  में  तीन  कंडिकायें  हैं  ।  भ्रान्ति  भ्रनावइ्यक  है  अ्रपर्याप्त है  और  स्पष्ट

 है  ।  जो  कंडिका  रखी  गयी  है  वह  परन्तुक  के  प्रतिकूल  है  ।  यह  ठीक  है  कि  परन्तुक  भ्रपवाद  के  लिये  है  परन्तु

 वह  कंडिका  १  के  सिद्धांत  के  विरुद्ध  तो  नहीं  होना  चाहिये  ।

 उत्तरजीविता  के  नियम  को  बनाये  रखने  की  सराहना  तो  की  गई  है  परन्तु  उसी  इंडिका  इसे

 अ्रप्रभावी  कर  दिया  गया  है  ।  इस  इंडिका  में  तीन  बि अ्सगत बात बातें  हैं  ।  पहले  यह  कि  मृत  व्यक्ति  के  हित  को

 विशेषित  नहीं  किया  गया  है  ।  क्या  यह  समस्त  हित  होगा  या  आंशिक
 ?

 इसे  विशेषित न  करने  से  इसका

 wa  समस्त  हित  ही  माना  जायेगा
 ?

 श्री  पाटनकर  :  यह  तो  स्वाभाविक ही  है  ।

 श्री  टेक  चन्द  :  यदि  ऐसा  है  तो  फिर  इस  परन्तुक  प्रथम  इस  इंडिका  की  क्या  झ्रावद्यकता
 है  ?

 क्या  यह  कहना  चाहते  हं  कि  मूल  सिद्धांत  कंडिका  १  में  दिया  गया  sake  परन्तुक  में  उसे  कम  कर

 दिया गया  है  ?  श्राप  इंडिका  १  को  निकाल  क्यों  नहीं  देते  ।  यह  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिये  ।

 फिर  श्राप  कहते  हैं  कि  मृत  व्यक्ति  को  मिताक्षरा  समांथा  सम्पत्ति  में  समस्त  हित  इच्छापत्रोक्त

 अथवा  इच्छापत्रहीन  उत्तराधिकार  द्वारा  न्य सित  होगा  |  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  ।  उत्तरजीविता

 प्रकार  की  सम्पत्ति  इच्छापत्रोक्त  उत्तराधिकार  के  अधीन  न्य सित  नहीं  हो  सकती  है  ।

 व्याख्या  संख्या  १  में  हरापन  यह  स्वीकार  किया  है  कि  हिन्दू  विधि  में  जो  रूपभेद  दिये  गये  हैं  उनसे

 पंजाब  के  लोगों  को  हानि  नहीं  होगी  |  उस  हद  तक  मूझे  सन्तोष  है  ।  मेरे  संशोधन  संख्या  re3  का  वास्तविक

 उद्देश्य  यह  था
 कि

 जैसे  देश  के  मिताक्षरा  विधि  द्वारा  शासित  अन्य  भागों  में  समांशी  पुत्र  को  अलग  होने  का

 दावा  करने  का  अधिकार  होता  है  इसी  प्रकार  यहां  भी  उसे  यह  अधिकार  प्राप्त हो  ।  माननीय  मंत्री
 ने

 मेरे  संशोधन  की  विषय-वस्तु  की  सराहना  की  है  |

 जो  लोग  उत्तराधिकार  की  अन्य  विधियों  द्वारा  द्ञासित  हैं  उन्होंने  मिताक्षरा को  अपने  आक्रमण

 का  केन्द्र  बनाया  क्योंकि  इस  बारे  में  उनकी  जानकारी  पर्याप्त  नहीं  है  '।  मीनाक्षी
 विधि  द्वारा

 जो
 सन्तान

 गर्भ  में  भी  होती  है
 उसका

 भी  भविष्य  संयुक्त
 परिवार  में

 संरक्षित  हो  जाता
 ।

 मल ८  अंग्रेजी  में
 ।
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 टेक  चन्द

 जहां  तक  दायभाग  प्रणाली  का  सम्बन्ध  है  वह  अत्यन्त  स्वार्थी  है
 ।

 इसके  अनुसार  पिता  भ्र पनी

 किसी  भी  सन्तान  को  पुरुष  aaa  स्त्री  उत्तराधिकार  से  वंचित  कर  सकता  है
 ।

 यह  बात  समां शी

 व्यवस्था में  संभव  नहीं  है  ।  इसलिये  जो  लोग  मिताक्षरा  प्रणाली  की  आलोचना  करते  हैं  उनसे  मेरा

 अनुरोध  है  कि  उन्हें  कम  से  कम  उसकी  प्रमुख  बातों  की  जानकारी  प्राप्त  करनी  चाहिये
 ।

 श्री  पाटनकर  :  उस  संशोधन  की  व्याख्या  करने  से  जिसकी  कि  मैंने  पूर्वे-सूचना दी  मैं

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  प्रश्नों का  संक्षेप  में  उत्तर  दूंगा
 ।

 भारत  के  कुछ  भागों  में  जहां  मिताक्षरा  प्रणाली  प्रचलित  है  जनता  की  यह  भावना है  कि  यह

 प्रणाली  भ्रच्छी  है  ।  इस  बात  पर  मैं  उनसे  झगड़ना  नहीं  न  ही  मैं  इसके  पलट  या  बुरे  होने  के  बारे  में

 अथवा इस  बारे  में  कि  इस  प्रणाली  का  क्या  होगा  कोई  तके-विवके  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  इस  विषय
 में

 चर्चा  हो  चुकी  है  ।  लगभग  एक  सी  ही  बातें  कही  गई  हैं  कौर  मैंने  उन्हें  क्वार  रख  लिया  है
 ।

 यदि  मैं

 उनका  उत्तर  न  दूं  तो  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  मुझे  गलत  नहीं  समझेंगे  यह  नहीं  सोचेंगे
 कि

 मैंने ह

 उनकी  राय  की  परवाह  नहीं  की  ।  परन्तु  लोक-सभा  में  दिये  गये  भाषणों  में  मैने  एक  भ्रमणी  बात  देखी  है

 जिसका  मैं  लाभ  उठाना  चाहता  हुं  कौर  जिस  पर  मैं  विशवास  करना  चाहता  हूं  ।  वह  यह  है
 कि  प्रत्येक सदस्य

 ने  यह  मत  प्रकट  किया  है  कि  स्त्री  जाति  से  न्याय  किया  जाना  चाहिये  |  इससे  मुझे  बड़ी  प्रसन्नता हुई  है  ।

 लोक-सभा  का  कोई भी  सदस्य  यह  नहीं  चाहता  कि  स्त्री  जाति  के  साथ  न्याय  न  किया  जाये  ।

 श्री  नंद  लाल  फार्मा  :  क्या  ग्रुप  का  यह  है  कि  मिताक्ष  रा  के  प्रस्तुत  उन  के  प्रति  न्याय

 नहीं  किया  जाता  है  ?

 श्री  पाटनकर  मुझे  arena कि  माननीय सदस्य  अपनी  भावुकता का  प्रदर्शन  करने  की  बजाये

 मेरी  बात  को  समझने  का  प्रयत्न  करेंगे  |  इससे  सहमत  होना  प्रसम्भव  है  ।  यह  समय  उनके  साथ  ऐसे

 मामलों  पर  झगड़ने  का  नहीं  है  ।

 इसका  क्या  परिणाम  निकलता  है
 ?

 जैसे  कि  कल  मैंने  इसकी  व्याख्या  की  थी  कि  खंड  ६,

 जो  कि  समस्त  विधेयक  की  जान  को  रखने  का  मेरा  उद्देश्य  यह  था  कि  उस  समय  हिन्दू  कोड  बिल

 में  एक  बारगी  ही  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  का  प्रीत  करने  की  प्रस्थापना  की  गई  थी  ।  माननीय  सदस्यों

 से  इस  बात  पर  झगड़ा  नहीं  करना  चाहता  कि  मिताक्षरा  पद्धति  weal  है  या  क्योंकि  माननीय

 सदस्य  हमसे  प्रभावित  हैं  वे  इसके  अभ्यस्त  हो  चुके  हैं  ।  यह  बात  नहीं  है  ।  मैं  करता  हूं  कि  यदि

 कोई  कार्य  करना  है  तो  उसे  क्षणिक  झ्रावेद्य॑  में  आकर  ही  नहीं  कर  देना  चाहिये  ।  इसे  न  करने  का  कारण

 यह  है  कि  चाहे  कोई  विधि  weet  हो  या  बुरी  fat  वह  इतने  समय  से  इस  देश  की  जनता  पर  लागू  है

 झर  यदि  इसे  समाप्त  ही  करना  है  कौर  यह  समाप्त  हो  रहा  है--तो  स्वाभाविक रूप  से  ही  इसे  समाप्त

 होने  देना  चाहिय े।

 मैं  कोई  भ्र न्यायपूर्ण प्रतिकूल  बात  नहीं  कहना  चाहता  ।  मैंने  सोचा कि  इसके  झ्राधार  पर

 wah  कार्यवाहियां  की  गई  होंगी  कौर  यदि  हम  इन  कार्यवाहियों  के  प्रतिकूल  कार्य  करते  हैं  तो  ऐसा  करना

 स्त्रियों
 के  न्यायपूर्ण न  होगा  ।

 मैं  तो  यही  बात  कहता  रहा  परन्तु  कितने  दुर्भाग्य  की  बात  है
 कि

 विधेयक  का  विरोध  करने  वालों  ने  इस  विषय  में  कुछ  नहीं  कहा  बल्कि  मुझे  इस  बात  से  दुःख  ठ्

 कि
 वे  मुझ  पर  तर्क॑  संगत

 न
 होने

 का
 लगाते  हैं

 ।
 मैं  तो  यही  कहू  सकता हूं  कि  इसका  कारण

 यह  है  कि  वे  भ्रावेद्य  में  हराकर  इस  प्रदान  को  हल  करना  चाहते  हैं  |

 [  seme  महोदय  पीठासीन
 हुये  ]

 मैं  परब  भी  इसके  पक्ष  में  हूं
 ।

 इस  विधेयक  में  पुत्री  के  लिये  सम्पत्ति  के  भ्रंश  की  व्यवस्था  करने  का

 जहां
 तक

 सम्भव
 मैं  समाज में  हस्तक्षेप

 करने  का  प्रयत्न  नहीं  करूंगा  ।  क्यों
 ?

 मैं  कहता  हूं  कि  यही eee

 il
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 कारण  है  ।  मैं  मिताक्षरा  विधियों  को  wat  बिना  इस  ser  को  हल  नहीं  करने
 जा

 रहा  हूं
 ।  यदि यह

 उत्तरजीविता  का  ही  प्रदान है  तो  उत्तराधिकार नहीं  हो  सकता  है
 ।

 कोई  भी  पुत्री
 उत्तराधिकार  प्राप्त

 नहीं  कर  सकती  है  ।  जब  तक  श्रापकी  यह  धारणा  है  कि  परिवार  एक  इकाई
 तो

 उसमें  उस  पुत्री

 जो  दूसरे  परिवार  में  चली  जाती  कोई  स्थान  नहीं है  ।  केवल
 उत्तरजीविता  की  ही  व्यवस्था

 करना  असम्भव  है  ।  आपको कोई  ऐसा  कार्य  करना  चाहिये जिससे  समाज  का  विकास हो

 जिसके  द्वारा  स्त्रियों  के  प्रति  न्याय  किया  जाये  ।  खंड  ६  का  यही  उद्देश्य  है  ।  मेरा  कहना  है
 कि

 इस  अधिनियम  के  लागू  होने  के  पश्चात्  यदि  कोई  हिन्दू  पुरुष  मर  जाता  है  भ्रौर
 मरने

 के
 समय  उसका

 मिताक्षरा  समां शी  सम्पत्ति  में  कोई  अधिकार हो  तो  उसका  सम्पत्ति  सम्बन्धी  हित  उसके  समां शी

 उत्तरजीवियों  की  उत्तरजीविता  के  आधार  पर  न्य सित  होगा
 न  कि

 इस  अधिनियम के  अनुसार  |

 यह  है  खंड  ६  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  का  कहना  है  कि  मैं  उससे  wet  न  बढ़
 ।

 मैं  इससे  सहमत  नहीं हूं
 ।  यदि  ऐसी

 बात  है  तो  इस  विधेयक की  ही  क्या  श्रावइ्यकता है  ?  श्राप  पुत्री को  क्या  दे  रहे  हैं
 ?

 समझ

 के  भ्रनुसार  में  वही  करना  चाहता  हूं  जिसे  मैं  ठीक  समझता  हूं
 ।

 में  कह  चुका  हं  कि  यह  विकासोन्मुख

 विधि  है  ।  मान  लीजिये  कि  कोई  संयुक्त  परिवार  वर्तमान  मिताक्षरा  पद्धति का  भ्रनुसरण  कर  रहा है

 इस  विधेयक के  पारण  से  तुरन्त  ही  क्या  होगा
 ?

 उन  पर  इसका  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  वह  परिवार

 विघटित  नहीं  होगा  ।  मान  लीजिये  कि  उस  परिवार में  कोई  पुत्री  नहीं  तब  भी  कुछ  नहीं  होगा  ।

 ag  संयुक्त  परिवार  इस  विधेयक  के  पारित  होने  पर  भी  वैसे  ही  चलता  रह  सकता  है  ।  परन्तु  यदि  उसमें

 कोई  पुत्री  waar  कोई  यहां  उल्लिखित  स्त्री  उत्तराधिकारी  है  तो  स्वाभाविक है  कि  मुझे  उसे  हिस्सा  देना

 है  ।  मैं  मिताक्षरा  सिद्धांत  को  उसके  वर्तमान  स्वरूप  में  जारी  नहीं  रख  सकता  ।  इसी  लिये  मेरे  कुछ

 वकील  मित्र  इसे  असंगत  बताते  हैं  यह  जानबूझ  कर  किया  गया  है  ।  इसके  प्रभाव  को  देख  कर  मैं  इसका

 निर्णय  करूंगा  |

 यदि  कोई  पुत्री  तो  कया  होता  है
 ?  यदि मैं  उसे  हिस्सा  देना  चाहूं  तो  उसका  सबसे  भ्रच्छा  तरीका

 क्या है  ?  इसीलिये  खंड  ६  रखा  गया  था  ।  संयुक्त  समिति  में  इस  पर  काफी  विचार  किया  गया  था  कौर

 समिति के  अधिकांश  सदस्यों को  यह  स्वीकार्य था  ।  कई  सुत्र  प्रस्तुत  किये  गये  थे  ।  हमें  यह  देखना  था

 कि  पुत्री को  उचित  हिस्सा  मिलता  है  या  नहीं  ।  जब  संयुक्त  समिति  ने  इस  पर  विचार  किया  तो  दो

 व्याख्यायें
 दी  गईं

 ।
 यह  कहा  गया  कि  उसे  न  केवल  शझ्रविभाजित  पुत्र  के  साथ  बल्कि  विभाजित  पुत्र  के  साथ

 भी
 हिस्सा  दिया  जाये  क्योंकि  वे  इसे  ठीक  समझते  थे  ।  जो  लोग  यह  सोचते  हैं  कि  संयुक्त  परिवार  तुरन्त

 समाप्त  कर  दिया  जाये  उनके  लिये  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।  परन्तु  हमने  एक  पर  कार्य  किया  है  |

 मूल  उद्देश्य  यह  था  कि  अकस्मात  ही  कोई  कार्यवाही  न  की  लोगों  को  झपना  समयोजन  करने  के  लिये

 कुछ  समय  दिया  जाये  ।  इसीलिये  यह  उपबन्ध  किये  गये  ।

 यह  देखा  गया  है  कि  संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  में  दी  गई  व्याख्या  संख्या  २  के  कारण  कुछ  मामलों

 में  पुत्री  के  प्रति  पुत्र  को  कठिनाई होगी  ।  भ्राखिर  जो  पुत्र  अलग  हो  गया  है  उसने  भ्र पना  हिस्सा ले

 लिया है  ।  इस  सम्पत्ति  का  लेखा  कैसे  किया  जा  सकता  है
 ?

 इसमें  कठिनाई  होगी  ।  भ्र विभाजित  पुत्रों  को

 भी  कठिनाई  होगी ।  इसलिये  राज्य  सभा  में  विचार  किया  गया  कि  इस  व्याख्या  को  निकाल  दिया

 जायें  ।

 सरत
 वर्तमान  व्याख्या  को  ही  रखा  गया

 ।
 अरब  कम  से  कम  विभाजित  पुत्र  के  बारे में  कोई

 कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिये
 ।

 इसका  उदाहरण  मैं  दे  चुका  हूं
 ।

 जहां  तक  अविभाजित  पुत्र  का  सम्बन्ध

 है  पुत्री  को  उस  भ्र विभाजित  पुत्र  के  बराबर  हिस्सा  तो  मिलना  ही  चाहिये  ।

 परन्तु इस  तक  में  भी  कुछ  बल  था  कि  जब  कि  मिताक्षरा  पद्धति  को  तुरन्त  ही  नहीं  हटाया जा

 रहा  है  तो  इस  प्रकार के  कुछ  परिणाम  निकलेंगे
 ।

 मान  लीजिये  एक  परिवार  में  पुत्र  प्रौढ़  एक
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 पुत्री  थे  शर  पुत्र  ने  अभी  विभाजन  नहीं  कराया  था  ate  ard  हिस्से  में  उसका  निहित  हित  यदि  सारी

 सम्पत्ति  में  से  श्राप  पुत्री  का  श्रद्धा  हिस्सा  देना  चाहें  तो  इसका  यह  होगा  कि  उसे
 न

 केवल  पिता  के

 हिस्से  में  से  बल्कि  पुत्र  के  विभाजित  हिस्से  में  से  भी  कुछ  हिस्सा  मिल  जायेगा
 |

 उस  समय  यह  तक॑  किया  गया
 किं

 इसका  परिणाम  केवल  एक  बड़े  पैमाने  पर  विभाजन  ही

 आर  यह  at किसी  हद  तक  सही  भी  था  ।  उस  दृष्टिकोण  से  मामले  पर  यहां  चर्चा की  az

 यह  सोचा  गया  कि  किसी  भी
 स्थिति

 में  पुत्री  को  पिता के  हिस्से  में  हिस्सा  मिलना  ही  चाहिये
 ।
 मैं  चाहता

 हूं  कि  इस  बात  की  जांच  इस  दृष्टिकोण  से  की  जाय े।

 एक-दो  बातें  शौर  भी  हैं  जिन्हें  जोड़  दिया  गया  है  ।  उदाहरण  के  जैसा  कि  मैं  सदा  कहता

 रहा हूं  इस  बात
 पर

 काफी  चर्चा  हुई  है  कि  अविवाहित  पुत्री
 को

 हिस्सा  मिलना  चाहिये  या  विवाहित  पुत्री
 को

 हिस्सा  मिलना  चाहियें  अथवा  इनमें  से  किसे  मिलना  चाहिये  ।  संविधान  द्वारा  भी  हम  इस  सिद्धांत

 के  प्रति  वचन-बद्ध हैं  कि  इन  दोनों  में  से  किसी  के  प्रति  भी  भेद-भाव नहीं  करेंगे  ।  इसलिये  हमने  यह  सोचा

 कि  उसे  करने  का  सर्वोत्तम  तरीका  यह  है  कि  पिता  को  वसीयत  करने  का  अधिकार  दिया  जाये  यद्यपि  यह

 बात  मिताक्षरा  परिवार  की  मूल  कल्पना  पर  एक  आघात  है  ।  इसलिये  यह  उपबन्ध  एक  प्रिन्ट  खंड

 में  किया  गया  है  जिस  पर  हम  बाद  में  विचार  करेंगे  ।  यदि  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  नहीं  किया  जाता है

 जेस  कि  मेंने  कल  कहा  कि  यदि  हम  अविवाहित  पुत्री  को  हिस्सा  देते  हैं  तो  संभव  है  कि  विवाहित  gat

 को  झ्र विवाहित  पुत्री  की  ७,  उसकी  अधिक  आवश्यकता  हो  ।  इसलिये  यह  सोचा  गया  कि  जहां  तक

 उसकी  सम्पत्ति  का
 सम्बन्ध  है  पिता  इस  बात  का  निर्णय  करने  के  लिये  सर्वाधिक  योग्य  व्यक्ति  है  कि  वह

 सम्पत्ति किसे  मिलनी  चाहिये  ।  यह  सब  पिता  की  मृत्यु  के  बाद  ही  जैसा कि
 में

 बताता रहा  निकट  भविष्य  में  कुछ  होगा  नहीं  ऐसा  हमारा  भ्रनुमान  है  ।  इस  बात  को  भी  ध्यान  में

 रखा  जाना  चाहिय े।

 इस  area  के  सुझाव  भी  दिये  गये  करें  कि  पुत्री  भी  समां शी माना  जाये  ।  मैं  देखता  हुं  कि  पंडित

 po  सी
 ०

 शर्मा का  दृष्टिकोण  वास्तव  में  भ्रत्यन्त  प्रगतिशील  किन्तु  अरब  भी  समां शी की  स्थिति

 के  सम्बन्ध में  क्या  हुमा है  ?  कितने  विवाद  उसके  सम्बन्ध  में  मौजद  हैं
 ?

 जितनी  भी  उलझनें  पैदा  हुई

 वह  संभव  है
 कि

 मिताक्षरा  की  मूल  कल्पना  से  नहीं  किन्तु  उसके  मौजूदा  निर्वचन  से  कितनी  उत्पन्न

 हुई  हों  ।  इसलिये  मैं  कौर  अ्रधिक  जठिलतायें  उत्पन्न  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।  मान  लीजिये  कि  पुत्री  को

 सम्मिलित  किया  जाता  है  कौर  वह  aa  बन  जाती  है  ।  उसका  विवाह  उसके  बच्चे  होंगे  तब

 कितने  watt  होंगे
 ?

 पुत्रियों  ak  उन  के  उत्तराधिकारियों की  वृद्धि  के  बावजूद  कोई  परिवार ठीक

 ढंग  से  चल  सकेगा
 |

 इस  बात  की  कल्पना  मैं  नहीं  कर  सकता  हुं  यह  उस  विधि  के  आधार  पर  ही  आराघात

 करता  है  जो  परिवार  के  जारी  रखे  जाने  पर  ही  शभ्राधारित  था  ।  यह  स्वीकार किया  जाता  है  कि  विवाह

 द्वारा  पुत्री  परिवार  की  सदस्य  नहीं  रह  जाति  है  ।  इसलिये  जहां  तक  इस  विधेयक का  सम्बन्ध  मुझें  खेद

 है  कि  मैं  इस  सुझाव  से  सहमत  नहीं  हो  सकता  हूं  ।  उसके  प्रति  मेरी  सहानुभूति है  ate  मेरा  ख्याल  है  कि

 उसका  उद्देश्य  प्रशंसनीय  है  किन्तु  कुछ  किया  नहीं  जा  है  ।

 कई  अन्य  मामलों पर  माननीय सदस्य  बोले  हैं  ।  जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  है

 सोचा कि  मौजूदा  स्थिति में  हस्तक्षेप  न  करने  का  यथासंभव  प्रयास  करते  हुये  कौर  जहां  प्रावश्यक

 था  वहां  पाया  कार्यवाही  कर  के  पुत्री  के  प्रति  कितना  अधिक  किया  जा  सकता  है  यह  देखा  जाये

 इसी  दष्टिकोण  वसीयत  करने  का  अधिकार  दिया  गया  है  यह  कार्यवाही  राज्य-सभा में  की

 गई थी

 जब  हम  खंड
 ४

 पर  चर्चा  कर  रहे  थे  तब  यह  बताया  गया  था  कि  पंजाब  में  किसी  विनिमय
 क

 स्वरूप  सम्पत्ति  के  विभाजन  का  अधिकार  प्राप्त  नहीं  है  ।  स्वाभाविकता  मैँने  विचार  किया
 कि

 पंजाब  म॑
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 मिताक्षरा  के  अन्तर्गत  खाने  वाले  व्यक्ति  देश  के  प्राय  भाग  के  किसी  व्यक्ति  के  बीच  क्यों  विभद

 किया  जाये
 ।  जो  मौजूदा  प्रारूप है  वह  की  गई  सभी  ग्रालोचेनाश्रों  उठाई  गई  बातों  को

 ध्यान  में  रखते  हुये  तैयार  किया  गया  कौर  मेरा  खयाल  है
 कि

 ऐसे  मामलों
 में  अत्यन्त  दुत  गति से

 कार्यवाही  करने  के  बजाय  उचित  यही  है  कि  जहां  तक  संभव  है  हम  आवश्यक  परिवर्तन  कौर  समायोजन

 कर |

 Wa  मैं  इस  खण्ड  को  पढ़  कर  उसे  स्पष्ट  करने  का  प्रयत्न  करूंगा  ।  मैँ  जानता  हूं  कि  उसमें  कुछ

 नाई  है  जिसका  उल्लेख  मेरे  मित्र  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  ने  किया  ate  में  उसका  निदेश  करूंगा  |  खण्ड

 ६  जैसा  है  जैसा  ही  रखा
 गया  है  क्योंकि  हमारा  उद्देश्य  ही  यह  है

 |
 हम  कुछ  मामलों  को  छोड़  कर  मिताक्षरा

 पद्धति में  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।  संशोधन  में  कहा  गया  है  उसके  अनसार  यदि वह  पुत्री

 है  या  पुत्री  का  पुत्र  है  जो  प्रगति  माता  अथवा  किसी  ऐसे  सम्बन्धी के  जरिये
 दावा  करता

 है  तो
 मिताक्षरा

 सम्पत्ति  में  मत  व्यक्ति  का  हिस्सा  इच्छा  पत् नो क्त  या  इच्छापत्रहीन  उत्तराधिकार  के  जसी

 स्थिति  न्य सित  होगा  कौर  उत्तरजीविता  द्वारा  नहीं  ।

 सच  है  कि  उस  समय  इस  परन्तुक  के  शब्द  यह  थे

 हिंदी ऐसे
 महिला  सम्बन्धी  के  जरिये

 दावा  करता  है  तो  ऐसा  महिला  या  पुरुष  सम्बन्धी

 को  उत्तराधिकार  का  अधिकार  होगा ।”  वहां  शब्द  रचना  ऐसी  थी  जिसने  उन्हीं  हितों  तक  स्वयं  को  सीमित

 रखा  था  ।  किन्तु  जो  भ्रालोचनायें  हमें  प्राप्त  हुई  उनके  फलस्वरूप  हमनें  सोचा  कि  एक  ofa  सरल

 अच्छा  रास्ता  भी  है  ।

 स  ro  उ
 इसके  अतिरिक्त एक  कारण  ्रौर भी है भी  है  ।  यदि  प्राय  खण्ड  ७  की  जांच  करें  श्राप  देखेंगे  कि

 उसमें  कालिया  संतान  शौर  भ्रमण  विधियों  का  उल्लेख  किया  गया  है  भ्र ौर  वहां  भी  वही  शब्दावली  है  जो

 यहां है  |  अरब  हमें  यह  देखना  चाहिये  कि  उससे  जो  कुछ  पहले  बनाया  गया  है  उसमें  वास्तव  में  क्या

 कोई  महत्वपूर्ण  अंतर  पड़ता है  ।  हमने यह  सोचा  था  कि  मिताक्षरा  समां शी  सम्पत्ति  में  मत  व्यक्ति का  जो

 हिस्सा  है  वह  इस  अ्रधिनियम  के  भ्रन्तर्गत  इच्छापत्रोक्त  या  इच्छा  पत्रहीन  उत्तराधिकार  जसी  स्थिति

 न्य सित  होगा  उत्तरजीविता  द्वारा  नहीं  ।  यदि  हम  इस  शब्दावली  को  रखें  तो  यहां  एक  बात  उत्पन्न

 होती है  ।  मान  लीजिये  कि  एक  पुत्री  है  प्रौढ़  एक  पुत्र  भी  है  ।  तब  कया  होता  है
 ?

 मृत  व्यक्ति का  हिस्सा

 इच्छापत्रोक्त  या  इच्छा  पत्रहीन  उत्तराधिकार  द्वारा  न्य सित  क्योंकि  संभव  है  कि  उसे  इच्छापत्र

 अथवा  सम्पत्ति  में  हित  होने  के  फलस्वरूप  कुछ  ौर  भी  मिलें  ।  मान  लीजिये  कि  दो  पुत्र  हैं  कौर  उनमें

 एक  का  हिस्सा  एक-तिहाई  था  |  वह  waar  हिस्सा  रखे  रहता  है  ।  तो  उसे  पिता  का  हिस्सा  भी  मिलेगा  ।

 उसको  अपनी  बहिन  के
 साथ-साथ  कुछ

 श्र  हिस्सा  भी  प्राप्त  होगा  ।  यह  उसके  अतिरिक्त

 होगा  ।
 मिताक्षरा  पद्धति  में  जो

 विधि  है  उसके  भ्र दु सार  जहां  तक  उसका  सम्बन्ध  है  जो

 सम्पत्ति  वह  aaa  पूर्व  जों  से  हरजीत  करता  है  वह  एक  संयुक्त  परिवार  सम्पत्ति  किन्तु

 खण्ड  २१  की  शब्द  रचना  के  फलस्वरूप कुछ  कठिनाई  हो  सकती  है  ।  मै  इंस  बात  को  स्वीकार  करता
 अ

 योंकि  उकवत
 खण्ड

 का
 प्रारूप

 उस  समय  बनाया  गया  था  जबकि  खण्ड  ६  का  स्वरूप  कुछ  भिन्न था  |

 में
 यह  कहने को  तयार  हूं  कि

 इस
 मामलें  पर  निश्चय  विचार  किया  जायेंगी wiz  जिस  समय  खंड

 पर  चर्चा
 भ्र वसर

 तो
 मैं  ऐसा  करने  का  प्रयत्न  करूंगा  |  यह  उन  बहुमूल्य  बातों  में

 से  एक  है  जिसका  सुझाव  पंडित  ठाकुरदास  भाग  ने  देकर  एक  महत्वपूर्ण  योगदान  दिया  है  |  उन्होंने

 किसी  ऐसे  सदस्य  का  निर्देश  किया  था  जो
 उनकी  बात  से  सहमत  नहीं

 था  |
 किन्तु  मैं  यह  कदापि  नहीं

 समझता  हूं  कि
 वह  प्रगतिशील  नहीं  हैं

 ।
 मैं  जानता  हूं  कि  ae  यहां  एक  लम्बे we  से  हैं  कौर  मैं  उन्हें

 ग्रच्छी  तरह  जानता  हूं
 ।  मैं

 जानता  हूं
 कि

 safer
 विधि

 निर्माण  के  क्षेत्र  में  वह  सदा  aero  रहे  हैं  ।

 अन्य  लोगों  की  उनके  बारे  में  क्या  धारणा
 इसकी  जानकारी  मुझे  नहीं  है  ।  किन्तु  यदि  वह  मझ से
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 [  श्री  पाटनकर  ]

 सहमत  नहीं  होते  हैं  तो  में  यह  नहीं  कहूंगा  कि  व  प्रगतिशील  नहीं  हैं  ।  इस  प्रश्न  के  प्रति  मेरा  रुख यह  नहीं

 मैं  उन्हें  इस  बात  का  श्राइवासन  दे  सकता  हुं  ।

 व्याख्या १  में  कहा  गया  है

 धारा  के  प्रयोजनों  के  एक  हिन्दू  मिताक्षरा  समां शी  का  हित  उस  सम्पत्ति  में  वह

 हिस्सा  माना  जायेगा  जॉ  उसे  उस  समय  श्रावंटित  किया  गया  होता  यदि  सम्पत्ति  का

 विभाजन  उसकी  मृत्यु  के  तुरन्त  पहले  ह्य  होता  इस  बात  के  निरपेक्ष  कि  ag  विभाजन

 का  दावा  करने  का  अधिकारी था  या  नहीं  था  1.0

 यह  मूल  विधेयक  में  था  प्रो  वह  प्रथम  परन्तुक  का  एक  प्रेम  था  ।  उसे  अलग  करना  क्योंकि

 हम  यह  उपबन्ध  करना  चाहते  थे
 कि

 जहां
 तक

 पंजाब  के  लोगों  का  सम्बन्ध  है  उन्हें  कोई  कठिनाई
 न

 हो मुझे

 प्रसन्नता  है  कि
 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  प्रख्यात  वकील  कौर  विधेयकों  का  गहन  अ्रध्ययन  करने  वाले

 व्यक्ति  द्वारा  यह  सुझाव  दिया  गया  है  |  यह  भ्रच्छा  ही  है  कि  उन्हें  इस  बात  का  स्मरण  रहा  ।  पहले

 प्रारूप के  अधार पर पर  प्रश्न के  प्रति जो  रुख  अपनाया  गया  था  उसकी  अपेक्षा  यह  रुख  शरीक

 है

 व्याख्या  २  में  जो  कुछ  कहा  गया  है  उसको  मैं  स्पष्ट  करता  हुं  ।  मान  लीजिये  कि  दो  पुत्र  शर  एक

 पुत्री  एक  पुत्र  ऐसा  है  जो  पहले  ही  प्लग  हो  चुका  है  ale  जिसने  भ्र पना  पूरा  हिस्सा लें  लिया  है  ।  हम

 उसके  भ्र धि कारों पर  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।  इसके  बारे  में  तक॑  किया  जा  सकता  है  ।  क्या  उस  पर

 ae  किये  जाने  के  उसे  ऐसा  ही  छोड़  दिया  जायें
 ?

 मैं  जानता  हुं  कि  उस  पर  ae  किया  जा  सकता

 था  ।  इसलिये मैंने  उसे  इस  प्रकार  एक  व्याख्या  के  रूप में  रखना  af  प्रिया  समझा  ।  यह

 भाविक है  कि  जब  कोई
 व्यक्ति

 अलग  हो  चुका  है  कौर  भ्र पना  पूर्ण  हिस्स  प्राप्त  कर  चुका  तो  उसे

 ऐसे  भाई  या  बहन  के  हिस्से  में  हिस्सा  क्यों  मांगना  चाहिये जोकि  भ्र भी  अलग  नहीं  हुए  हैं
 ?

 उसका  दृष्टिकोण  यह  नहीं था  ।  कोई  ऐसी  बात  भविष्य  में
 न

 हो  इसलिये  सावधानी के  लिये  उसे

 यहां  रखा  गया  था  |

 यहां  भी  एक  त्रुटि  है  जो  मेरे  ध्यान  में  may  भाई  व्याख्या २  में  कहा  गया  है  कि  इस

 धारा के  इस  परन्तुक में  जो  बातें  निहित  हैं  उसका  wer  यह  नहीं  लिया  जायेगा  कि  उनसे  कोई  ऐसा

 frat  मृत  व्यक्ति  की  मृत्यु  से  पूर्व  समांशिता  से  को  झ्र लग  कर  लिया

 हीन  सम्पत्ति  में  उसमें  निर्देश  किये  गये  हित  के  सम्बन्ध  में  दावों  करने  का  अधिकारी  हो  ।  ऐसा  हो

 सकता  है  कि  कुछ  मामलों  में  पुत्र  अलग  हो  जाये  कौर  उसके  बाद  उसकी  मृत्यु  हो  जाये  ।  यह  संभावना

 रही  इसलिये  इस  खतरे  से  बचने  के  लिये  मैं  आपकी  अनुमति  से  एक  प्रारूपक  संशोधन  प्रस्तुत  करता

 हुं  ।  व्याख्या २  को  मैं  परिवर्तित रूप  में  इस  प्रकार  रखता  हूं  कि  इस  धारा  के  इस  परन्तुक  में  जो  बातें  दी

 गई  उनका  भ्रमण  यह  नहीं  लिया  जायेगा  कि  एक  ऐसा  जिसने  मृत  व्यक्ति  भ्रमणा उसके

 शिकारियों में  से  किसी  की  मृत्यु  से  पूर्व  आपको  समां धि ता  से  we  कर  लिया  हो  '  aa

 दाऊद  व्यक्ति  की  मृत्युਂ  के  बाद  उसके  किसी  उत्तराधिकारी  कीਂ  जोड़  दिये  हैं

 क्योंकि  हो  सकता  है  कि  विभाजित  पुत्र  की  मृत्यु  हो  जाये  कौर  उसका  कुछ  उत्तराधिकारी  हों  ।  इसका

 यह  है  कि  उसके  उत्तराधिकारियों  में  से
 किसी

 को  भी  हिस्सा  नहीं  मिलेगा  |

 जहां तक  पहले  प्रारूप का  सम्बन्ध  था  इस  का  प्रारोप  लगाया  गया  था  कि  पुत्री
 को

 उसके

 जायज  हिस्से  से  वंचित  करने  के  वह  सभी पुत्रों  कौर  यहां  तक  कि  परिवार  के  शिशुओं  को

 करने  का  प्रयत्न  करेंगे
 ।

 मेरा  ख्याल  है
 कि  अलग

 होनें  के  बजाय  संयुक्त  रहने  के  लिये  ही  कुछ

 प्रेरणा  क्योंकि  यदि  वह  अलग  हो  भी  जाता  है  तो  उसे  पिता  की  मृत्यु  के  उपरांत  कुछ  मिलने  वाला

 नहीं  है  ।  इसलिये  मुझे  विश्वास  है
 कि

 यह  परन्तुक  संयुक्त  परिवारों  को  कायम  रखने  में  सहायक  होगा ।
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 निस्सन्देह  मौजूदा  उपबन्ध  उस  निश्चित  sea  से  नहीं  किया  गया  था  जिससे  कि  पुत्री  को  उसके

 हिस्से  से  वंचित  करने  के  लिये  पुत्र  अलग  हो  फिर  भी  खण्ड  ६  के  झ्राधारभूत  सिद्धांतों  का  पालन

 करते  उपबन्ध  जिस  उद्देश्य  से  बनाया गया  था
 उसे

 न  छोड़ते हुए  श्र इस
 सभा  के  सदस्यों

 के  विचारों  ate  इस  पर  हुई  चर्चा
 को

 सुनने  के  उपरांत  मैंने
 डस

 संशोधन  को  प्रस्तुत  किया  है
 |

 मुझे  आश्या

 है  fe
 माननीय

 सदस्य  उसे  स्वीकार  करेंगे  ।

 निस्सन्देह  मैं  यह  जानता हुं  कि  कुछ  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जो  मिताक्षरा  विधि  में  किसी  प्रकार  का  भी

 हस्तक्षेप नहीं  चाहते  किन्तु हम  लाचार  हैं  ।  जहां  तक  खण्ड  ६  का  सम्बन्ध  मैं  ora  करता  हूं
 कि

 मैंने जो  व्याख्या  दी  है  कौर  उससे  ait  जिस  तरीके  से  मैंने  खण्ड  ६  के  शब्दों  में  परिवर्तन  करने  की

 आवश्यकता  कौर  उसके  कारणों  को  स्पष्ट  किया  उससे  मेरे  सभी  माननीय  मित्रों  जिनमें

 श्री  वीं०  जी  ०  देशपांडे  शामिल संतोष  ears ।  वह  मुझ  से  भ्रमण  बातों  में  हो  सकते

 किन्तु जहां  तक  खण्ड
 ६

 का
 सम्बन्ध

 मैं  राशा  करता  हूं
 इस

 बात  पर  सभी  सहमत  होंगे
 कि

 जो
 संशोधन

 मैंने  प्रस्तुत  किया  है  वह  श्रमिक  अच्छा  है  ।

 fait  ato  जी०  देशपांडे  क्या  मैं  जान.सकता हुं  कि  पिता  की  मृत्यु  होने  के  बाद  पुत्रों  की  संयुक्त

 संस्थिति  स्वयं  विच्छिन्न  हो  जायेगी  ?

 श्री  पाटनकर  :  ऐसा  नहीं  होगा  ।  मेरे  मित्र  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  भी  बताया  था

 कि  खंड  २१  से  ऐसा  परिणाम  हो  सकता  है  ।  हमें  उस  खण्ड  पर  दृष्टिकोण  से  भी  विचार  करना

 होगा  क्योंकि व  हमारा  उद्देश्य  नहीं  है
 ।

 मैं  जानता  हुं
 कि

 दुर्भाग्य  से  इस  मामले  के  सम्बन्ध में  इस  सभा  में

 मतभेद  है  ।  कुछ  लोगों  की  इच्छा  है  कि  मिताक्षरा  परिवार  को  एकदम  gear  छोड़  दिया  जाये  ।  कुछ

 व्यक्ति  ऐसे  हैं  जो  उसकी  पूर्ण  समाप्ति  चाहते  हैं  ।  कुछ  व्यक्ति ऐसे  भी  हैं  जो पुत्री  को  समां शी  बनाने  में

 भय  का  अनुभव  करते  हैं  ।  कुछ  व्यक्ति  ऐसे  हैं  जिनका  कथन  यह  है  कि  विवाहित  कौर  अविवाहित  किसी

 भी  पुत्री  को  हिस्सा  दिया  जाये  श्रथवा  न  दिया  जाये  सभी
 प्रकार  के  मत  हैं  इस  खण्ड  की  चर्चा

 ने  इस  विधेयक  में  निहित  लगभग  सभी  बातों  की  चर्चा  का  रूप  धारण  किया  था  ।  मैंने  यह  बात  खण्ड

 २२ रौ  २३  इत्यादि  के  सम्बन्ध  में  उठाई  गई  भ्रांतियों के  बारे  में  देखी  है
 ।  इस  खण्ड

 पर  विचार
 के

 समय मैं  उनका  उत्तर  देकर  सभा  का  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  यदि  मैं  उत्तर  नहीं  देता  हूं  तो  माननीय

 सदस्यों  से  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  वह  यह  न  समझें  कि  मैँ  उत्तर  देने  में  हिचक  रहा  हूं  ।  यह  संभव नहीं  है  ।

 जस
 SN

 मैं  प्राता  करता  हूं  कि  यह  संशोधन  संख्या  २०१,  रि  मैंने  पूर्ण  विचार  अर  इस  सभा  में  की  गई

 चनावों  ्र  व्यक्त  किये  गये  विभिन्न  मतों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  प्रस्तुत  किया  wer  तक  विधेयक में

 निहित  बातों  का  सम्बन्ध  सदस्यों  को  मान्य  होंगा  |

 fat  कासलीवाल  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता हूं  ।  शब्द  द्रव  उसके  उत्तराधिकारियों

 में  से  कह  एकाएकी  ही  रखे  गये  हैं  ।  हम  नहीं  जानते  कि  उनका  प्रथ  कया  है  ।

 श्री  पाटनकर
 :  मैंने उसे  पहले  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।

 एक  ऐसा  जो  अलग  हो  चुका

 पुनः  हिस्सा  नहीं  मांग  सकेगा  यह  हो  सकता  है  कि  जो  पुत्र  अलग  हो  गया
 था

 उसकी  मृत्यु  हो  जाये  और

 वह  पीछें  उत्तराधिकारी छोड़  जाये

 महोदय
 :

 पहले  मैं  सरकारी  संशोधन  को  लेता  ्  बाद  में  उस  संशोधन  के  संशोधनों

 को  ।
 क्या  पंडित  ठाकुर  दास

 भार्गव
 अपने  संशोधन

 पर
 करते  हैं

 ।

 ठाकुर  दास  भार्गव
 :

 माननीय  मंत्री
 ने  जो

 कुछ  कहा  है  उसको  देखते  हुये  मेरा  ख्याल

 है
 कि  उसको  मतदान  के  लिये  रखना  श्रावक  नहीं  उनकी  विषयवस्तु  में  कोई  sie  नहीं  है

 ।

 मूल  भ्रंग्रेजी में  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  श्री  सी०  सी०  शाह  प्रौढ़  श्री  वेंकटरामन  प्रश्न  संशोधनों  के  बारे में  क्या

 कहत &

 श्री  सो०  सी ०  संशोधन  दो  हैं--  <a  ।  संशोधन  समय  RoL—R क

 के  समान  ही  है  ।  यदि  २०१  को  मतदान  के  लिये  रखा  जाता  है  तो  दूसरे  को  रखने  की आवश्यकता  नहीं

 ।
 हम  संशोधन  संख्या  १६२  पर  प्रा ग्रह  नहीं  करते  हैं

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  संशोधन  संख्या  २०१  को  संशोधित रूप  में  लेत  हूं  ।

 श्री  क्०  क्०  बसु  संशोधन किसने  किया  है  ?

 श्री  पाटनकर  :  मेंने  उसमें  एक  परिवर्तन के  लये  मौखिक  सुझाव  दिया  था  |

 श्रिया  महोदय  :  व्याख्या २  में  यह  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  संभांशी  सम्पत्ति  का  एक  ऐसा

 सदस्य  जो  पहले  ही  नल रग  हो  चुका  हो  भ्र ौर  जिसने  हिस्सा  प्राप्त  कर  हो  इच्छा-पत्रहीन  सम्पत्ति  में

 हिस्सा  पाने  का  अधिकार  नहीं  होगा  |  पथ  यह  हो  सकता  है  कि  यदि  उसकी  मृत्य  हो  जाती  है  तो  उसके

 पुत्र  या  पौत्र  को  हिस्सा  मिलेगा  ।  स्थिति को  स्पष्ट  करने  के  लिये  उन्होंने  संशोधन  द्वारा  स्वयं  यह  सुझाव

 दिया  है  कि  उन्हें  सम्मिलित  न  किया  जाये  ।  कौन  जानता  है
 ?

 .  उन्होंने  अंतिम  पंक्ति से  पहली  पंक्ति  में

 दाऊद  मत  व्यक्ति
 '

 के  बाद  दाऊद  अथवा  उसके  उत्तराधिकारियों  में  कोईਂ  जोड़ने  का  सुझाव  दिया  है  |

 प्रशन  यह  है  कि

 प्रस्तावित  संशोधन  संख्या  २०१  की  व्याख्या  २  में  अंतिम  से  पहली  पंक्ति  में

 मृतक  |  के  बाद  शब्द  any  of  his  heirsਂ  हि अ्रथवा  उसके  उत्तराधिकारियों  में  से
 ~

 जोड़  दिये  जायें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हश्र  |

 श्रिया  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि

 पृष्ठ  ¥—UiaT  R4  से  ३६  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जायें

 that,  if  the  deceased  had  left  him  surviving  a  female  relative

 specified  in  class  I  of  the  Schedule  or  a  male  relative  specified  in  that

 class  who  claims  through  such  female  relative,  the  interest  of  the

 deceased  in  the  Mitakshara  coparcenary  property  shall  devolve  by

 testamentary  or  intestate  succession,  as  the  case  may  be,  under  this

 Act  and  not  by  survivorship

 Explanation  1  For  the  purposes  of  this  section  the  interest  of  a  Hindu

 Mitakshara  coparcener  shall  be  deemed  to  be  the  share  in  the

 property  that  would  have  been  allotted  to  him  if  a  partition  of  the

 property  had  taken  place  immediately  before  his  death,  irrespective
 of  whether  he  was  entitled  to  claim  partition  or  not.

 Explanation  Nothing  contained in  the  proviso  to  this  section  shall  be
 construed  as  enabling  a  person  who-has  separated  himself  from  the

 coparcenary  before  the  death  of  the  deceased  or  any  of  his  heirs  to
 claim  on  intestacy  a  share  in  the  interest  referred  to

 [
 यदि  मृतक

 उत्तरजीवी  के  रूप
 में  अनुसूची  की  प्रथम  श्रेणी  में  उल्लिखित  कोई

 सम्बन्धित  अथवा  उस  में  उल्लिखित  कोई ऐसा  जो  उक्त  सम्बन्धिनी  के

 जरिये  दावा  छोड़ गया  at  मिताक्ष  रा-समांक्तिता-सम्पत्ति में  मृतक  का  हित इस

 मूल wa  में  ।
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 भ्र धि नियम  के  अधीन  इछा पत् नीय  अथवा  वसीयतरहित  जैसी  भी  स्थिति

 के  द्वारा  श्रक्नान्त होगा तत होगा  न  कि  उत्तरजीविता द्वारा

 व्याख्या  १.  इस  धारा  के  प्रयोजन के  लिये  हिन्दू  मिताक्षरा  समां शी  का  हित  संपत्ति में  वह

 ma
 समझा

 जायेगा  जो  कि
 उसे  उस  दिदा  में

 आवंटित  किया  जाता
 यदि  उसकी  मृत्यु

 से  तुरन्त  पहले  सम्पत्ति  का  विभाजन  हो  गया  चाहे उसे  विभाजन  का  दावा
 करनें

 का  हक  था  या  नहीं  ।

 व्याख्या २.  इस  धारा के  परन्तुक  की  किसी  बात  का  ज  नहीं  लंगाया  जायेगा  कि  उससे

 कोई  ऐसा  व्यक्ति  जो  मृतक  झ्रथवा  उसके  उत्तराधिकारियों  में  से  किसी  की  मृत्यु

 से  बहले  समांशिता से  पृथक्  हो  गया  बिना  वसीयत  के  ही  उसमें  निर्दिष्ट  हित  में

 भ्रंश का  दावा  कर  सकता है  "| |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 महोदय
 :

 संशोधन  संख्या
 gv

 के  रखे
 जाने

 की आवश्यकता नहीं
 |

 कोई  कौर
 संशोधन ?

 fat  ato  जी०  देशपांडे  :
 संशोधन  संख्या  १६३  |

 ठ
 न्
 प् महोदय  :  मंत्री  महोदय  परामर्श  कि  उक्त  संशोधन  संख्या ६६  है  अवरुद्ध  हैं

 अ्रथवा  नहीं  ।

 श्री  ato  ato  दाह  :  यह  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि इस  द्वारा  खण्ड  ६  की

 व्याख्या  का  लोप  किया  जाता  है  जो  कि  संशोधन  २०१  की  व्याख्या  द्वारा  हटाया  जा  चुका  जिसे  सभा  ने

 स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  संख्या  १६३  ६४  जैसा  द्वारा  २५  से  ३६  तक  की पंक्तियों

 का
 लोप  चाहा  गया  है  ।  संशोधन  संख्या  २०१  प्रस्तुत  पर  स्वीकृत  ध्रुमिर  |

 a
 ry  थ्  यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  ३५,  १६१,  १६२  जेसा  १६४,  ६६,  १६७

 १९६,  १९७,  288,  १०४  ्रो  २०२  कौर  २१३  मतदान के
 लिये  रखें गये  कौर  श्रावित हुये  ।

 1श्रष्यक्ष महोदय : प्रइन यह हैं : महोदय  :  प्रदान  यह  हैं  :

 खण्ड  ६  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  लग  बनें  (4

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ६  संशोधित रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  खण्ड  ४  से  सम्बन्धित  संशोधन  संख्या  १४१,  १  43;  QUY,  ¥Y,  १५६,

 8&3  शौर  १६५  मतदान  के  लिये  रखे  गये  कौर  स्वीकृत  हुये  ।

 महोदय
 :  प्रदान यह  है  :

 कि  खण्ड  ©  विधेयक  का  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड
 ४

 विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 इसके  च्  लोक-सभा  ४
 १९५६  के  साढ़े  दस  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ॥

 मूल
 aa

 में  ।



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  दे  ENE  |

 पुष्ट

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  eee  RoRE

 (१)  दामोदर  घाटी  निगम  के  भ्र ति रिक्त  कर्मचारियों  के  लिये  वैकल्पिक
 न  के

 बारे  में
 a
 ग्रोवर

 (२)  सम्पदा
 शुल्क

 नियमों
 में  कई  ak  संशोधन  करने  वाली  शभ्रधिसूचना

 सभा  पटल  पर  रखी  गई  |

 राज्य-सभा स  सजदा  रे०  २६-३०

 or 7”
 सचिव  मे  बताया  कि  राज्य-सभा  अपना  २  PELE  की  बैठक  सदनों

 की  संयुक्त  समिति  को  संविधान  संघ  )  सौंपने  की  लोक-सभा  की

 विधेयक  स्थापित  RORL—FR

 संविधान  संशोधन )  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  गया  ।

 विधेयक  में  संशोधन  करने  की  राज्य-सभा  की  सिफारिश  से  सहमति  2088.0  ३-३६

 राज्य-सभा  ने  त्रावणकोर-कोचीन  विनियोग  Rady

 में  जिस  संशोधन  की  सिफारिश  की  वह  स्वीकृत  हो
 गया  है

 ।

 विधेयक  विचाराधीन  2934-c

 भाज्य-सभा
 द्वारा  पारित  रूप  हिन्दू  उत्तराधिकार

 विधेयक  पर  शौर  आगे
 विचार  जारी

 रहा
 |

 खण्ड
 ४

 स्वीकृत  हुआ  तथा  खण्ड  दौर
 ६

 संशोधित

 रूप  में  स्वीकृत  हुए  ।  खण्डों  पर  विचार  समाप्त  नहीं  |

 ४  १९५४  के  लिये

 हिन्दू  उत्तराधिकार  विधेयक  तथा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  पर

 जागें  विचार  |

 ३०८८
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